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 >  नियम  388  के  श्रधीन  प्रस्ताव

 प्रश्न  काल  का  निलम्बन

 )
 .

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  हमने  प्र  ्रानमंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है

 ** अध्यक्ष महोदय : बैठिये । ) अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । ) अनुवाद ] अध्यक्ष महोदय : कायंबाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा । ) * ] अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइये । मैंने आपसे कहा आप बेठ जाइये । ) अध्यक्ष भह्दोदय : एक्शन तो आपके खिलाफ होना चाहिए । में सम्मिलित नहीं किया गया ।



 नियम  388  के  अधीन  प्रस्ताव  29  1987  7

 ]

 आप  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे  यह  आपके  विरुद्ध  आप  नियमों  का  उल्लंघन  कर

 रहे  हैं  । आप  बंठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रिवलेज  मोशन  भी  आता  वह  भी  लाया

 जाता  सोचने  समझने  रूल्स  के  मुताबिक  लाया  जाता  है  और  किसी  को  cle  मनाही
 जब  मर्जी  प्रिवलेज  मोशन  दो  ।

 |
 मैं  इसकी  जांच  करने  के  लिए  तंयार  हूं  ।  नियमों  के  मैं  कार्यवाही  आगे  चला  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सीधा  मुझे  तो  नजर  आता  न  मैंने  आज  तक  देखा  है  ।

 ]

 में  उस  पर  विचार  करू

 मैंने  किसी  को  मना  नहीं  किया  सब  अपना  प्रिवलेज  मोशन  दे  सकते  दे  सकते

 मैंने  सो  वफा  हाथ  णंघकर  आपसे  भर्ज  किया  है  कि  बह  हाऊसत-आपका  आप-जसे  बाहों  चला
 सकते  लेकिन  मैं  बंधा  हुआ  आपके  कानून  से  बधा  हुआ  हूं  ।  आपने  जब  तक  मुझे  यहां  बेठा
 रखा  मैं  सारे  नियमों  से  बंधा  हुआ  हूं  ।  आप  जानते  में  आपकी  सेवा  में***

 )

 अध्यक्ष  :  भाप  तशरीफ  रखिए  ।  कृपा  करके  मेरी  बात  सुनिये  |  मैं  एक  बात  कहना
 चाहता  आड्डर  प्लीज  !  आप  क्या  कर  रहे  हैं  मुत्त  मवार  जी  ?  आप  दो  मिनट  बैठिये  |  जो  मैं  कह
 रहा  मुझे  कहने  मैं  यह  कहनाਂ  चाहता  हूं  कि  कोई  डिसकशन  बार  नहीं  होगा  मैं  सारे
 डिस्कशन  बतौर  रूल्स  के  अलाऊ  करने  के  लिए  बंठा  हूं  ।  लेकिन  आप  जंसा  कहें  बेसा  कर  ये  जेसा

 कहें  वेसा  कर  वह  बिल्कुल  नहीं  कर  किसी  के  कहने  से  या  डंडे  काम  नहीं  चलने
 वाला  है  ।

 आपके  द्वारा  बनाये  गए  नियमों  के  अनुसार  मैं  संचालन  कर  रहा  हूं  ।

 मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  ।  लेकिन  इस  तरीके  से  जाप  रोज  करना  चाहेंगे  में  क्या  मुह

 *कार्य  वाही-वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 दिखलाऊ  आप  क्या  मुह  दिखायेंगे  ?  मुझे  बड़ी  चिता  होती  यह  आपका  इसको  आपने
 चलाना  हिन्दस्तात  के  लोगों  ने आपको  चलाने  के  लिए  यहां  भेजा  आपको  यहां  पर  दंगा  करने
 के  लिए  नहीं  भेजा  हमें  यहां  पर  डिसकृगन  करने  के  लिए  प्रेजा  गया  है  ।

 लोकतन्त्र  का  अर्थ  है  चर्चा  करना  ।  ु

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपा  करके  अगर  दो  मिनट  अपनी  जुबान  बन्द  रखेंगे  तो  बड़ी  कृपा
 होगी  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  और  अपील  करना  चाहता  हूं  इस  हाउस  से  कि  भगवान  के  लिए  ऐसा  मत

 लोग  क्या  आप  जो  मर्जी  डिसकशन  करें  जो  भी  करें  ऐसा  कुछ  न
 यह  शोभा  नहीं  न  तो  यह  आपको  शोभा  देगा  और  न  ही  मुझे  शोभा  देगा  इस  हाउस  को
 चलाते  हुए  ।

 ]
 आपने  जो  भी  विषय  बताये  उन  पर  मैं  करूगा  ।

 ]
 भर  सारा  ये  उस  हिसाब  से  चला

 )
 अध्यक्ष  महोबय  :  एक  आप  सारे  बोलेंगे  तो  मैं  कर  सकता  हूं  |  आप  फिर  वही

 करने  जा  रहे  हैं  ।

 ]
 प्रो०  सथु  वण्डबते  :  मैं  आपको  बताना  चाहता  हैं  कि  कुछ  नियमों  का  किया  गया

 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  आपने  जो  कुछ  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  पृंवं  लोक  सभा
 वाही  को  उद्धूत  करना  चाहता  हूं''(व्यवधान )

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमत  नहों  किसी  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  ग्रया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  पहले  हमें  यह  फैसला  करना  है  कि  क्या  हम  नियम  32  का  निलम्बन  करने
 जा  रहे  हैं  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  हमें  यह  फैसला  करना  है  कि  हम  आज  प्रश्नकाल  समाप्त  करने  जा  रहे
 पा  नहीं  ।  उसके  बाद  आप  जो  कहना  कह  सकते  हैं  ।

 . »कार्यवाही-बृत्तांत-में  सम्मिलिन  नहीं  क्या  गया  ।
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 संसदोय  काये  मंत्रो  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :  नियम

 388  के  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  प्रश्नकाल  के  बारे  में  नियम  32  को  निलम्बित  किया  जाए  ।

 श्री  अजय  विश्वास  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाह्दी  पर  विचार  करने  के  लिए  यह  किया

 जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  क्वश्चन  आवर  तो  सस्पेंड  करन  दो  ।

 )

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  से  इस  विषय  पर  कंसे  विच्वार  किया  जा
 सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  यह  प्रस्ताव  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 )
 भो  असुदेव  आशाय  :  हमने  भी  सूबनाएं  दी  हुई  *(व्यवधान )
 प्रो०  सधु  दंडबते  :  आप  किसका  प्रस्ताव  रश्व  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  क्वश्चन  आवर  मुझे  ससपेंड  करने  उसके  बाद  ही  कोई  मोशन
 आएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कभी  इन्कार  नहीं  किया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुने  तो  सही  ।  ऐसा  है  कि  मोशन  आपके  भी  मोशन  गवर्नमेंट  के  भी
 आपका  मोशन  भी  साथ  है  ।

 सरकारी  प्रस्ताव  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  यह  तो  साधारण  बात  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  न  आप  मुझे  बात  करने  देते  न  ये  बात  करने  देते  हैं  ।
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 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  क्या  पूछ  आप  ही  उनसे  बात  करिए  ।

 )

 लिनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्ताव  सभा

 में  मतदान  के  लिए  रखता  हुंਂ  ।  प्रश्न  यह  है  :

 प्रश्नकाल  से  संबंधित  नियम  32  के  निलम्बन  का  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  जाये  ।  *

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 ]
 राज्य  प्रवृषण  नियंत्रण  बोर्ड

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभो  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षत्रों  से  प्रदूषण  के  खतरे  को  रोकने  के  लिए
 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  €थापित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  कितने  राज्यों  ने  इस  प्रकार  के  बोर्ड  स्थापित  कर  दिए  हैं  और  अन्य  राज्यों
 द्वारा  इस  प्रकार  के  बोर्ड  स्थापित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  भजन  :  हां  ।

 राज्यों  द्वारा  जल  निवारण  एवं  1974  को  अपनी
 राज्य  विधान  सभाओं  में  अपनाने  के  पश्चात्  स्थापित  किए  जाते  18  राज्यों  के  अधिनियम  को
 अपनाने  के  पश्चात  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  स्थापित  किए  त्रिपुरा  न ेअधिनियम  को  अपना  लिया  है
 परन्तु  अभी  तक  बोडें  स्थापित  नहीं  किया  तिक्किम  के  राज्यों  ने  अभी  तक
 नियम  को  नहीं  अपनाया  है  अतः  इन  राज्यों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  ।
 अरूणाचल  मिजोरम  ओर  गोवा  के  तीन  नए  राज्यों  में  भी अभी  अधिनियम  को  नहीं  अपनाया
 गया  है  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बंक

 $42.  भौ  सबन  पांडे  :

 श्रो  हुसेन  दलबाई  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गरीबों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  को  मकान  बनानें  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास
 बैक  से  सहायता  प्रदान  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;  और
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 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  श्रगति  हुई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतावेन  सरकार  ने  राष्ट्रीय  आवास  बैंक
 ॥पित  करने  का  निर्णय  किया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  एक  उपयुक्त  विधान  शी  घ्र  संसद  के  समक्ष  लाया
 ग्रिगा  ।  राष्ट्रीय  आवास  आवास  वित्त  संस्थाओं  की  पुर्नावत्त  सम्बन्धी  सुविधा  देने  के  लिए  शीष॑स्थ

 प्थान  होगा  ।  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  के  प्रस्तावित  कार्यों  में  से एक  कार्य  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों

 शविए  एसी  योजनाएं  तैयार  करना  जिनके  लिए  केरद्र  राज्य  सरकार  अथवा  किसी  अन्य

 rr  से  आथिक  सहायता  प्राप्त  हो  सकती  हो  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  अभी  तक  स्थापित  नहीं  क्रिया  गया  अतः  राष्ट्रीय  आवाध

 7  द्वारा  सहायताप्राप्त  किसी  भी  योजना  का  ब्यौस  और  प्रगति  की  सूचना  देने  का  सवाल  ही  पंदा

 हीं  होता  ।

 /  नुबाद  ]

 अधिकारियों  के  दल  करा  स्विटजरलेंड  का  दोरा

 *43.  थभो  सो०  जंगा  रेडडो  ;

 शोमती  बसवराजेश्वरो  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्विटजरलेंड  के  बंकों  में  भारतीय  लोगों  द्वारा  गुप्त  रूप  से  कथित  धन  जमा  कराए
 वे  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  हेतु  भारतीय  रिजव  बैक  के

 sy  प्टो  गवनेर  की  अध्यक्षता  में  कानूनी  तथा  वित्तीय  विशेषज्ञों  एक  दल  गत  जून  में  स्विटजरलेंड  भेजा

 उस  दोरे  के  क्या  परिणाम  तिकले  ,

 इस  सम्बन्ध  में  अनुवर्ती  कार्यवाही  क्या  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  स्विटजरलेंढ  की  सरकार  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  कोई  द्विपक्षीय  समझोता

 का  विचार  है  ?

 विश  मंत्री  तथा  वाणिज्य  संत्रो  लारायण  दर  :  से  भारतीय  रिजवबं  बैंक

 उप  गवर्नर  श्री  ए०  घोष  के  नेतृत्व  में  एक  विशेषज्ञ  दल  को  स्विस  बेंकों  से  सूचना  प्राप्त  करनें  के  लिए
 -  टजरलैण्ड  के  मोजूदा  कानूनी  निर्माण  ढांचे  और  प्रक्रियाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  सूचना  प्राप्त

 :  ते  और  आपराधिक  मामलों  की  छान-बीन  में  परस्पर  सहायता  के  लिए  स्विटजरलैंड  द्वारा  अन्य  .

 :  पाथ  की  गई  संधियों/करारों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  स्विटजरलेण्ड  भेजा  गया  विशेषज्ञ  दल
 :  अन्तर्राष्ट्रीय  कानूनी  सहायता  और  पुलिस  मामले  सम्बन्धी  स्विस  नेशनल  बैंक  और  स्विस

 बैंकिंग  कमीशन  के  प्रतिनिधियों  और  अधिकारियों  के साथ  विचार-विमशं  किया  ।  विष्ार-विमर्श

 ;  आधार  पर  दल  ने  निम्नलिखित  निष्कर्ष  निकाले  हैं  :--

 1.  यद्यपि  स्विस  प्राधिकारी  प्राहकों  के  खातों  के  बारे  में  नियम  के  तौर  पर  पूछताछ
 करने  की  अनुमति  नहीं  देते  और  संधि/करार  के  जरिए  स्विस  बैंकों  में  रखे  ग्राहकों  के  खातों

 के  बारे  में  सीधे  द्वी  कोई  सूचना  नहीं  फिर  भी  संधि/करार  करके  बैंकिंग  गोपनीयता

 .
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 हे को  समाप्त  क्या  जा  सकता  है  और  स्विटज  रलैण्ड  में  प्राप्त  किए  गए  न्यायालय  के  आादेशों
 आधार  पर  ग्राहकों  के  खातों  के  बारे  में  सूचना  दी  जा  सकती  है  ।  ॥॒

 !

 IL  यह  कि  स्विस  संघीय  जिसे  आपराधिक  मामलों  में  अन्तर्शाष्ट्रीय  परस्पर  या
 सम्बन्धी  संघीय  अधिनियम  कहते  के  मन्तगंत  आपराधिक  मामलों  में  परस्पर  स|

 |
 प्रदान  करने  की  व्यवस्था  बशर्ते  कि  वह  कार्य  जिसके  सम्बन्ध  में  सहायता  मांगी  २:ई
 दोहरी  दंड  नीयता  के  परीक्षण  पर  खरा  उतरता  हो  और  सहायता  मांगने  वाले  राज्य  ने  स्थि
 प्राधिकारियों  को  पारस्परिकता  की  गारंटी  दे

 दी  हो  ।  यदि  उपरोक्त  शर्तोंकों  पूटा  व
 दिया  जाता  है  तो  स्विस  प्राधिकारी  आई०एम०ए०सी०  के  उपबन्धों  क ेअधीन
 मामलों  में  सहायता  के  आग्रहों  पर  विचार  कर  सकते  हैं  और  सम्बन्धित  बे'ों
 अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  स्विस  अदालतों  में  उपयुक्त  कारंवाई  आरम्भ  फी  ३
 सकती

 HI,  मात्र  कर  चोरी  अथवा  राजकोषीय  नियमों  के  अतिस्रंघन  अथवा  विदेशों  मुद्रा  विनियमनों  ।

 उल्लंघन  को  स्विस  प्राधिकारियों  द्वारा  दंदनीय  अपराध  नहीं  माना  जाएगा  ।

 आई०  एम०  ए०  सी०  के  अन्तगंत  प्राप्त  सूचना  का  उपयोग  केवल  उसी  प्रयोजन  के  लि
 किया  जाएगा  जिसके  लिए  वह  प्राप्त  की  गई  है  ।

 आई०एम०ए०सी०  के  अन्तगंत  स्विस  प्राधिकारियों  से  स्किटजरलेण्ड  के  साथ  द्विपक्षीय  संधि
 करार  किए  बिना  भी  सहायता  प्राप्त  की  जा  सकती  बशरतें  कि  दोहरी  दंडनीयता  भौ
 पारस्परिकता  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  कर  दिया  गया  हो  ।  संधि/करार  पर  हस्ताक्षर  कर
 से  ये  फायदे  हो  सकते  हैं:--(क)  आई०एम०ए०सी०  के  उपबंधों  को  पार  करके  भी  सहाय
 दो  जा  सकती  और  संधि/करार  की  शर्तों  के  अनुसार  सहायता  प्रदान  करने  व्
 दायित्व  स्विस  प्राधिकारियों  पर  आ  जाता  है  ।

 उपयुक्त  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  आपराधिक  मामलों  में  परस्पर  सहायता  कर
 के  लिए  स्विस  प्राधिकारियों  के  साथ  एक  संधि  करने  और  ऐसी  संधि/करार  पर  हस्ताक्षर  होने  तक  उਂ
 भारतीयों  के  विशिष्टट  मामलों  में  जिन्होंने  अवेध  रूप  से  प्राप्त  किए  गए  धन  से  स्विस  बैंकों  में  खाते  खो

 हुए  सहायताप्राप्त  करने  के  लिए  स्विस  प्राधिकारियों  क ेसाथ  एक  सहमति  ज्ञापन  पर  हस्ताक्ष
 करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  में  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  संबंधों  मंजरी
 *44,  श्रो  विलास  सुस्त  सवार  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 महाराष्ट्र  की कौन-कौन  सी  विकास  परियोजनायें  उनके  मंत्रालय  की  मंजूरी  हेतु  लम्बिः

 पड़ी  हैं  ;
 उनके  मंत्रालय  में  ये  परियोजला  प्रस्ताव  किस“किस  तारीख  को  प्राप्त  हुये  थे  ;

 उनके  मंक्रालय  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दिये  जाने  की  सम्भावना  है
 और

 उनके  मंत्रालय  से  किन-किन  परियोजनाओं  को  रह  कर  दिया  है  और  उनके

 े

 कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  जजन  :  से  एक  विवश्ण  सदन  के  पटल  पर
 जाता  है  ।
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 ]

 पूंजी  बाजार  को  पुनः  सक्रिय  बनाता

 *45,  भी  सत्येल्व  नारायण  मिह  :

 श्री  यश्वन्तराव  गड़ाक्ष  पाटिल  :

 क्या  बितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  स्टाक  र  के  निदेशकों  की  पं  जी  बाजार
 को  पुनः  सक्रिय  बनाने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  कदमों  पर  बिचार  करने  के  लिए  1987  में
 दिल्ली  में  बैठक  हुई  थो  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;

 क्या  सरकार  को  उनसे  कोई  अध्याबेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;  यदि  तो  उसपर  सरकार  को
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  स्टाक  बाजार  को  समथंन  देने  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  को
 निदेश  जारोइ(किए  हैं  ?

 विस  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्रों  नारायण  दत्त  :  से  शेयर  बाजार  को

 स्थिति  और  पारस्परिक  हित  के  मामलों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  22  1987  को  दिल्ली

 में  स््टाक  एक्सचेंजों  के  अध्यक्षों  की  एक  बेठक  हुई  थी  ।  उसके  बाद  23  जून  को  वे  लोग  पं,जी  निगंभ

 नियंत्रक  से  मिले  ये  और  उस  मुलाकत  सें  पू  गी  बाजार  से  संबंधित  विभिन्न  विषथों  पर  *विज्ञार-विभर्श

 जिनमें  शेयर  बाजार  को  तत्कालोन  स्थिति  का  विषय  भी  सम्मिलित  था  ।  दिए  गए  सुझ्षावों  में

 बिना  माल  के  किए  जाने  निराधार  विक्रय  पर  कड़ा  प्रतिबंध  लगाए  गलत  चलने  वाल  सदस्यों

 के  विरुद्ध  कड़ी  अनुशासनात्मक  कारंवाई  +$ए  निगरानी  की  व्यवस्था  और  कदाचरण  पर  नियंत्रण

 रखे  जाने  तथा  शेयरों  को  वास्तविक  धुपुर्दंगी  किए  जाने  आदि  के  सुझाव  सम्मिलति  मुलाकात  में  भाग

 लेने  वाले  व्यक्तियों  का  मत  था  कि  बाजार  म॑  परिवर्ती  सचालन  के  लक्षण  दिखाई  पड़  रहे  हैं  ।  उन्होंने

 पूजी  बाजार  में  दीर्घावधिक  आधार  पर  सुधार  करने  क॑  सम्बन्ध  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  भी  दिया
 था  जिसमें  अनेक  सुझाव  दिए  गए  थे  ।  पूजी  बाजार  का  सुधार  करने  ओर  उसे  आधुनिक  बनाने  के

 उद्द श्य  जो  कारंवाइयां  इस  समय  शुरू  की  जा  चुकी  और  जिनको  पूरा  करने  के  लिए  अनेक  उपाय

 पहले  से  ही  किए  जा  चुके  हैं  ।  उन्हीं  अनवरत  रूप  से  जारी  रहने  वाली  कारंवाईयों  के  अवयव  के  रूप
 में  इन  सुझावों  को  भी  ध्यान  में  रख  लिया  गया  है  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  वित्तीय  जो  उद्योग  धन्धों  में  भारी  मात्रा  में  पूंजी  का  निवेश
 करते  पूजी  बाजार  के  कार्यकलापों  में  अपनी  वाणिज्यिक  सूझ-बूझ  के  आधार  पर  हिस्सा  लेते

 अल्पसंख्यकों  के  लिए  कार्य कम  का  कार्यास्वयन

 *46.  झो  जी०  एम०  बनातवाला  :

 श्री  सेयद  धहाबुद्वीन  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  |  निदेश  के
 कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  निगरानी  तंत्र  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  राज्यों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों
 द्वारा  इन  निदेशों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  को  राज्य  संत्री  राजेम्द्र  कुमारो  :  हां  ।

 राज्य  स्तर  पर  मुख्य  मंत्रियों  तथा  मुख्य  सचिवों  प्रत्येक  तिमाही  में  कार्यक्रम  की
 क्रियान्विति  का  प्रबोधन  करन  के  लिए  सलाह  दी  गई  है  ।  केन्द्रीय  स्तर  सभी  राज्यों/केन्द्र  शासित
 प्रदेशों  तथा  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  से  तिमाही  रिपोर्ट  प्राप्त  करते  हुए  कार्यान्वयन  का
 प्रबोधन  किया  जाता  है  ।  जहां  कहीं  आवश्यक  हांता  कार्यक्रम  की  क्रिवान्विति  में  पाई  गई  कमियों
 पर  सुधारात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  परिचर्चाओं  और
 क्षेत्रीय  दौरों  के  माध्यम  से  मामले  उठाये  जाते  हैं  ।

 जबकि  राज्य  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों
 द्वारा  कार्यक्रम  की  क्रियान्तिति  के  लिए  प्रयास  किए  गए  फिर  भी  प्रगति  एक  समान  नहीं  की  गई  है
 भौर  अभी  भी  कमी  के  कुछ  क्षंत्र  शेष  रहते  हैं  ।  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  ने  कार्यक्रमों  को
 ओर  प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कायंवाही  की  सूचना  देने  और  समन्वय  करने  के  लिए
 नोडल  अधिकारियों  का  नामांकन  किया  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  19  1987  को  हुई
 राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  समीक्षा  की  गई  थी  जिसमें  कार्य  क्रम  की  क्रियान्विति  को  शीघ्र  और  पूरी
 तरह  से  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनेक  उपायों  पर  सहमति  प्रकट  की  गई

 गरोबो  निवारण  योजनाओं  के  अन्तगंत  ऋण

 *47.  क्रो  वो०  शओीनिवास

 थरो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  को  नई  गरीबी  निवारण  योजनाओं  के  अन्तर्गत
 जनता  को  दढृण  देने  के  लिए  निर्देश  दिये  भर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कुल  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  माननीय  सदस्य  का  आशय
 शहरी  गरीबों  के  स्वरोजगार  कार्यक्रम  से  है  जो  600  रुपए  मासिक  से  कम  आय  वाले  शहरी  गरीब
 वारों  को  रियायती  बैंक  ऋण  देने  के  वास्ते  1986-87  में  शुरू  किया  गया  था  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को
 शहरी  गरीबों  के  व।स्ते  तैयार  किए  इस  कार्यक्रम  क्रे  अन्तर्गत  ऋण  देने  के  निदेश  दिए  गए  थे  ।  इस
 क्रम  में  सरकार  से  25  श्रतिशत  की  पूजी  सब्पिड़ी  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 शहरी  गरीबों  के  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सब्सिडी  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  वर्ष  1986-87  के  वास्ते  37  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  था  जबकि  वर्ष  1987-88
 के  वास्ते  50  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किय  गया



 लिखित  उंसर  29  1987.

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण

 *48,  श्री  शरद  दिधे  :

 भरी  इन्जीत  गुप्त  :
 है

 क्या  दिल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  वर्ष  1980-81  भौर  1984-85  के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा
 लित  विस्तारित  निधि  सुविधा  और  ट्रस्ट  निधि  के  अन्तयंत  कितनी  धनराशि  के  ऋण
 लिए  ;

 जिस  समय  ये  ऋण  लिए  गए  उस  समय  इनका  रुपयों  में  कितना  मूल्य  था  ;

 30  1987  तक  कितने  रुपयों  के  मूल्य  के  बराबर  धनराशि  लौटाई  गई  ;.

 चालू  विनिमय  दर  के  अनुसार  बकाया  देनदारी  की  राशि  कितनी  है  ;  और

 इस  ऋण  की  राशि  का  पुन  गतान  किस  तारीश्व  तक  जारी  रहेगा  ?

 विस  संत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दस  :  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 *  विवरण

 विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत  खरीब  :

 भारत  ने  1981  से  1984  की  अवधि  के  दोरान  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से
 विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत  390  करोड़  एस०  डी०  आर०|(उस  समय  प्रचलित
 दर  पर  4115.19  करोड़  रुपए  के  की  निक्राक्षो  की  विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत
 निकासी  एस०  डी०  आर०  या  अन्य  विदेशी  करेंसियों  मे  की  गई  थी  ओऔर  इसके  एवज  में  हर  निकासी
 की  तारीख  को  विद्यमान  विनिमय  दर  के  हिसाब  से  रकम  भारतीय  रुपयों  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  खाते  में  जमा  कर  दी  गई  थी  ।

 विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  की  गई  निकासियां  एस०  डी०
 आर०  के  रूप  में  थीं  और  वापसी  अदायगियां  भी  एस०  डी०  आर०  में  ही  की  जाती  इन  लेन-देनों

 के  बराबर  रुपया  राशियों  जिन्हें  भारतीय  रिजव॑ं  बेंक  द्वारा  रखे  गए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के
 खाते  में  निकासो/वापसी  अदायणियों  की  तारीखों  को  प्रचलित  विनिमय  के  माधार  पर  जमा/नामे  डाल
 दिया  जाता  उनका  महत्व  केवल  लेखा  संबंधी  प्रयोजनों  के  लिए  ही  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  किए  गए  करार  कें  अनुच्छेदों  के  अनु सार  अस््तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 द्वारा  धारित  भार  रुपयों  का  मूल्य  एस०  डी०  आर»  में  रखना  होता  है  ओर  प्रत्येक  वर्ष  30  अ्प्रल
 को  उस  दिन  रुपया  एस०  डी०  आर०  समता  के  आधार  पर  इसका  पुनम्  ल््यांकन  कर  दिया  जाता  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अन््तर्राप्ट्रोय  मुद्रा  कोष  को  अदा  को  जाने  वाली  अतिरिक्त  रुपया  राशि  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  के  पास  अपरक्राम्य  और  ब्याज  अजित  न  करने  वाली  प्रतिभूतिमों  के  रूप  में  रथी  जातो  है
 जिसमें  किसी  नकदी  का  लेन-देन  नहीं  होता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  ऊपर  बताए  गए  किस्तारित  सुविधा  ऋणों  की
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 यगी  एस०  डी०  आर०  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  विनिदिष्ट  अन्य  विदेशी  करेंसियों  के  बदले

 में  भारतीय  रुपए  की  खरीद  करने  के  रूप  में  की  जाती  है  और  इसकाਂ  हिसाब  खरीद  वी  तारीख
 को  प्रचलित  विनिमय  दर  के  आधार  पर  लगाया  जाता  है  ।  पुनः  खरीदे  गए  भारतीय  रुपयों  को  भारतीय
 रिजवं  बैंक  के  पास  अन्तर  ष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  खाते  में  डेबिट  तथा  सरकारी  खाते  में  क्डिट  कर  दिया
 जाता  है  ।

 30  अप्र  1987  तक  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  606  फरोष्ट  एस०  डी०  आर०

 (845.43  करोड़  रुपए  के  की  वापसी  अदायगी  कर  दी  थी  |  वाषस  अदा  की  जाने  वाली
 शेष  राशि  329.4  करोड़  एस०  डी०  आर०  रुपया--एस०  डी०  आर०  समता  दर  पर
 5438.39  रुपए  के  वापस  अदायगी  29  1994  तक  पूरी  करने  की  योजना  है  ।

 टुस्ट  निधि  से  ऋण  :

 भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  प्रशासित  ट्रस्ट  निधि  से  1980  में  52.91
 करोड़  एस०  डी०  आर०  दर  पर  537.51  करोड़  रुपए  के  ऋण  लिए  तीस

 1987  तक  हमने  1576-38  लाख  एस०  डी०  आर०  (241.08  रुपए  के  की
 राशि  वापस  अदा  कर  दी  है  और  3713.71  लाख  एश्व०  हडी०  आर०  को  रसशिबतलंमान  एस०  डी०  आर७०

 समता  दर  पर  612.32  करोड़  रु०  के  14  1990  तक  वापस  की  जानी  है  ।

 उत्पाद  शुल्क  के  लस्बित  पड़े  मामलों  में  अस्तपभ्न स््त  धनराहि

 #49,  थी  अनिल  बसु  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  रंगे  कि  :

 देश  में  क  न्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  लम्बित  पड़े  मामलों  में  बि.तनी  धनराशि
 ग्रस्त  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  संभाव्यतः  माननीय  सदस्य  न्यलयों
 में  लम्बित  पड़  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  मामलों  में  अन्त्ग्रस्त  धनराशि  के  बारे  में  जानना  चाहते

 उपलब्ध  सूचना  के  उच्चतम  न्यायालय  ओर  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  के  मामलों  में  अथुमानतः  1850  करोड़  रु०  (31-3-1987  की  स्थिति  के
 अन्तप्रं स्त  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  सुनवाई  किये  जाने  के  लिए  मामले
 लम्बित  पड़े  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े  मामलों  के  बड़े  समूह  का  पता  लगा  लिया  गया  है
 और  उन्हें  सुनवाई  के  लिए  तथा  निपटाए  जाने  के  लिए  सूची  में  शामिल  करवाने  के  लिए  प्रधास
 किए  जा  रहे  सीमा  शुल्क  एवं  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाह॒र्ताओं  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  उच्च
 न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  का  निपटान  करवाने  के  लिए  जोरदार  कायंबाही  में  लगे  रहें  ।

 हाल  ही  सीमाशुल्क  एवं  केन्द्रीय  उश्पादन  शुल्क  के  प्रधान  समाहर्ताओं  को  अधिषतर  दिया  गया
 है  कि  वे  महत्वपूर्ण  मामलों  में  उनके  शीक्ष  निपटान  के  लिए  विशेष  फीस  पर  वरिष्ठ  वकीलों  को

 नियुक्त
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 नोवां  वित्त  आयोग

 $50.  आओ  सानिक  रेड्डी  :

 शी  सुभाष  यावव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नौवां  वित्त  आयोग  स्थापित  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  आयोग  के  सदस्यों  के  नाम  व्या  हैं  ;  और  इसके  निर्देश-पद  क्या  हैं  ;  और

 यह  कब  तक  अपना  काम  पूरा  कर  लेगा  और  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 देगा  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  गढ़बी)॥  हां  ।

 और  नौवां  वित्त  आयोग  गठित  करने  वाले  राष्ट्रपति  के  आदेश  की  एक  प्रति
 पटल  पर  रख  दी  में  रखो  गईं  ।  देखिए  संत्या  एल०  टी०  4572/87]

 द्वारा  पोध  रोपण

 *5).  भरी  विजय  एन०  पाटिल  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वनरोपण  कायंक्रम  के  मानव  द्वारा  पौधरोपण  किए  जाने  क्री  तुलना  में

 विमान  द्वारा  पौधरोपक्ष  किए  जाने  में  आथिक  पहलुओं  की  जांच  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  मानव  द्वारा  पौधरोपण  अपेक्षाकृत  अधिक  सस्ता  पड़ता  है  ;  और

 क्या  सरकार  अनेक  राज्यों  में  व्याप्त  अकाल  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  वहां  मानव

 द्वारा  पौधरोपण  काये  को  प्रोत्साहन  देगी  ताकि  सूखे  से  पीड़ित  जनता  को  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध

 कराये  जा  सकें  ?

 पर्यावरण  एवं  वन  संत्री  भजन  :  और  नहीं  ।  हवाई  बीजारोपण

 हमारे  देश  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  श्रयोग  के  रूप  में  किया  गया  हवाई  बीजारोपण  तकनीक
 कर  दुरगम  पहाड़ियों  और  घाटियों  में  कारगर  है  या  यह  देखने  के  लिए  ऐसा  प्रयोग  किया  गया  है  ।

 बन  रोपण  और  पुनः  बनरोपण  में  बीजारोपण  कक  काम  ज्यादातर  मानव  श्रम  द्वारा  ही
 किया  जाता  है  ।

 गहरे  सम॒द्र  में  मत्स्यत  उद्योग  को  वित्तीय  रियायतें

 *52,  छोधरो  राम  प्रकाश  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  रिजबं  बैंक  ने  गहरे  समुद्र  में
 म्रत्य्यन  उद्योग  को  उदार  वित्तीय  रियायतें  दने  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये

 हैं  ;

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  ने मछली  पकड़ने  की  नौकाएं  खरीदने  के  लिए  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन
 उद्योग  के  संबंध  में  ऐसे  दिशा-निद शों  को  कार्यान्वित  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  इस  प्रकार  की  शिथिलता  पर  नजर
 रखने  का  विचार  और
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 कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंश्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  उद्योग  को  दिये
 जाने  वाले  बैक  ऋण  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते  हैं  और  इस  प्रकार  इन  ऋणों  पर

 मित्रता  प्राप्त  क्षेत्र  के अल्तगंत  ऋण  देते  के  वाल्ते  भारतीय  रिजव  जैंक  द्वारा  जारी  मार्ग  निर्देशों  के  लाग

 होते  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  उद्योग  को  ऋण  देनें  के  वास्ते  अलग  से  कोई
 निर्देश  जारी  नहीं  किये  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  जारी  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  बैंकों  को  अपने  बकाया  अग्रिमों  का
 कम  से  कम  ।6  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  कृषि  के  लिए  देना  होता  जिपमें  अन्यों  के  साथ-साथ  मत्स्य  उद्योग

 भी  शामित्र  मार्च  1987  के  अन्त  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  वेकों  ने  कुल  बकाथा  अग्रिमों  का  162

 प्रतिशत  प्रत्यक्ष  कृषि  के  लिए  दिया  था  ।

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के ऋणकर्ताओं  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  तेजी  लाने  के  उद्द  श्य
 से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ये  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  25,000  रुपए  तक  के  करण  आवेदन  पत्रों  को

 दो  सच्ताह  के  अन्दर-अन्दर  और  25,000  रुपए  तक  के  ऋण  आवेदन  पप्रों  की  आठ  से  नौ  सप्ताह  के

 अन्दर-अन्दर  निपटा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जोधपर  के  निकट  हेरोहन  का  जब्त  किया  जाना

 +53.  थ्री  एम०  रघमा  रेड्डी  :

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  1987  के  तीसरे  सप्ताह  में  जोधपुर  के  निकट  25  करोड़  रुपए  मूल्य  की  एक

 क्विटल  हेरोइन  पकड़ी  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  से  10/11-6-1987  को

 राजस्थान  राज्य  पुलिस  ने  जोधपुर  में  एक  ट्रक  को  रोका  और  पाकिस्तान  मूल  की  198.975  किलो

 ग्राम  हेरोइन  पकड़ी  ।  14-6-87  को  एक  अनुवर्ती  कायंबाही  में  बोकानेर  जिले  के  बांगासर  गांव  से

 91.270  किलो  ग्राम  हेरोइन  और  पकड़ी  गई  थी  ।  कानून  के  अन्तगंत  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  के  लिए

 ट्रक  ड्राइवर  और  उसके  एक  साथी  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 2.  मामले  में  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  ।

 3.  पकड़े  गए  औषध-द्रव्य  का  ठीक-ठीक  मूल्य  निर्धारण  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह

 मूल्य  भऔषध  द्रथ्य  की  भूल  स्रोत  आदि  जैसे  विभिन्न  कारणों  पर  निर्भर  करता  है  और  यह

 स्थान  पर  भिन्न-भिन्न  होता  है  ।
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 ]
 राण्यों  हारा  ऋणों  को  माफो

 #54,  प्रो०  मिर्मेशा  कुमारो  दाक्ताबत  :

 झी  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजव  बैंक  ने  सहकारी/प्रामीण  और  वाणिज्यिक  बैंकों  दिए  गए  ऋणों
 को  राज्य  सरकारों  द्वारा  माफ  किए  जाने  के  अधिकार  के  बारे  में  कोई  रुख  अपनाया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऋणों  के  इस  प्र  कार  माफ  किये  जाने  से  विकास  योजनाओं  एवं  वित्तीय  संस्थानों  की
 क्षमता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जमादंत  :  से  भारतीय  रिजवं  बेंक

 बैंक  प्राकृतिक  विपदाओं  अथवा  अन्य  प्रंसिकूल  परिस्थितियों  ऋणकर्ताओं  को  राहत  देने  के  लिए
 मार्गनिर्देश  जारी  किए  भारतीय  रिजर्व  बैंक/राष्ट्रीय  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  के

 ऋण  संस्थायें  प्रत्येक  मामले  के  गृणदोौषों  के  आधार  पर  ऋण  माफ  कर  सकती  हैं  अथवा
 उनकी  चुकौती  का  पुननिर्धारण  कर  ख़कती  यदि  उनको  वाणिज्यिक  सूझबूझ  के  अनुसार  ऐसा  करना
 जरूरी  हो  ।  देय  रकमों  को  माफ  करने  की  शवित  आमतौर  पर  ऐसी  संस्थाओं  में  निहित  होती  है
 जिन्होंने  ऋणकर्ता  को  उधार  दिया  हो  तथा  कोई  भी  अन्य  ऐजेंसी  ऐसी  देय  रक्षप्रों  को  स्वयं  माफ  नहीं
 कर  सकती  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  का  हमेशा  यह  दृष्टिकोण  रहा  है  कि  अगर  कोई  राज्य  सरकार  चूक  करने
 वाले  ऋणकर्ताओं  की  देनदारियों  को  चकाने  की  भी  धचोषणा  करती  है  तो  वे  ऐसी  स्थिति  में  भी
 कर्ताओं  के  अपेक्षित  वित्तीय  अनुशासन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  भोर  बसूली  का  वातावरण  बिगड़
 जाता  है  ।  ऐसे  उपायों  से  ऋणकर्ताओं  को  यह  उम्मीद  होने  लगती  है  कि  भविष्य  में  अदा  की  जाने
 वाली  ऋण  की  किस्तें  भी  इसी  प्रकार  माफ  हो  जाएंगी  और  परिणामस्वरूप  ऋण  चुकाने  की  उनकी

 इच्छा  कमजोर  हो  जाती  है  ।  इसका  वित्तीय  सस्थाओं  की  भ्र्थक्षमता  और  धनराशियों  का  फिर  से  उपयोग
 करने  की  क्षमता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  जिससे  विकास  कार्यों  क ेलिए  साधनों  की  उपलब्धता  कम

 हो  जाती  है  ।

 भारत  ओर  सोवियत  संध  के  बीच  समझोता

 *55,  भरी  बृद्धि  चंद्र

 श्री  धांतारास  नायक  :

 स््या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  की  हाल  ही  की  सोवियत  संघ[की  यात्रा  के  दौरान  विज्ञान  और
 गिको  के  क्षेत्र  में  भाशइत  और  सोवियत  संध  के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ;

 यदि  तो  इस  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  मौर

 इस  समझौते  से  भारत  को  किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  मे ंलाभ  होगा  ?
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 विज्ञान  ओर  ओद्योगिको  मंत्रालय  तथा  परमाणु  अन्तरिक्ष  ओर  महासागर
 विकास  बिभागों  के  राज्य  संत्रो  के०  झ्रार०  :  हां  ।  प्रधान  मंत्री  की  सोवियत
 संघ  की  हाल  ही  की  यात्रा  के  दोरान  मास्को  में  3  1987  को  भारत  गणराज्य  और  सोवियत
 समाजवादी  गणराज्य  संध  के  बीच  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  के  एक  एकीकृत  दीर्षावधि

 कार्यक्रम  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।

 इस  कायंत्रम  में  दोनों  देशों  के  बोच  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  में  दीधविधि  सहयोग
 2000  ई०  पर  विचार  किया  गया  है  |  इसके  तीन  मुख्य  भाग  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 के  प्रमुख  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  ग्रस्ट  क्षेत्रों  में  (2)  विज्ञान  के  चुनिदा  क्षेत्रों  में  मूल  अनुसंघान
 मे  भोर  (3)  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  में  भविष्य  में  सहयोग  के  लिए  अन्य  क्षेत्रों  का  पता
 लगाना  ।

 ध्रस्ट  क्षेत्र  (1)  जैव  प्रौद्योगिकी  भोर  प्रतिरक्षा  (2)  पदार्थ  और

 (3)  लेसर  विज्ञान  मौर  (4)  उत्प्रेरण  (5)  अन्तरिम  विज्ञान  और  (6)
 ट्रान  विकिरण  (7)  जल  पूर्वेक्षण  और  (8)  कम्प्यूटर  और  इलेक्ट्रानिक्स  ।

 दोनों  पक्ष  सैद्धांतिक  और  अनुप्रयुक्त  भूमि  रेडियो  भौतिकी  और
 परिस्थितिविज्ञान  और  रासायनिक  और  जीव  विज्ञान  में  मूल  अनुसंधान

 के  क्षेत्रों  मे ंअपने  सहयोग  को  जारी  रखने  और  बढ़ाने  पर  भी  सहमत  हुए

 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  दोनों  पक्ष  भविष्य  में  सहयोग  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  अन्य
 संभावी  क्षत्रों  का  पता  लगाने  पर  भी  सहमत  हुए  ।

 इस  कार्यक्रम  को  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकोविदों  के  द्वारा  दोरों  के  आदान-प्र  संयुक्त
 क्रमों  का्यरूप  देने  के  लिए  सहयोगात्मक  वैज्ञानिक  केन्द्रों  अथवा  समूहों  के  सुजन  द्विपक्षीय  संग्रोष्ठियों  के

 वेजश्ञानिक  और  प्रोद्योगिकी  सूचना  के  आदान-प्रदान  और  एक  दूसरे  के  अनुसंधान  और  विकास
 कार्य  के  परिणामों  में  आपसी  भागेदारी  के  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  और  समन्वय  के  लिए  एक  भारत-सोवियत  संयुक्त  परिषद  की
 स्थापना  के  लिए  दोनों  पक्षों  में  सहमति  हुई  भारतीय  पक्ष  क्री  ओर  से  एक  सतत  राष्ट्रीय  नोति
 बनाने  और  समग्र  रूप  से  समस्वयन  को  सुसाध्य  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  के  गठन  का
 भी  निर्णय  किया  गया  भारतीय  पक्ष  को  ओर  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  तथा  सोवियत
 पक्ष  की  ओर  से  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  को  यू०एस०एस०आर०  स्टेट  कमेटी  इस  कार्यक्रम  का  समस्वम
 करेंगे  ।

 यह  आशा  है  कि  भारत  को  एकीकृत  दीर्षावधि  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहयोग  के  लिए
 अभिनिर्धारित  सभी  क्षेत्रों  मे ंलाभ  होगा  ।

 ]
 राष्ट्रीय  बेकिंग  निगम

 *56,  डा०  गोरी  हांकर  राजहंस  :

 ओर  मुकुल  बासलिक  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 19



 लिखित  उत्तर  *  29  1987

 क्या  एक  राष्ट्रीय  बैंकिंग  निगम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  अखिल  भारतीय  बैंक  कर्मचारी  संघ  ने  भी  इसी  प्रकार  की  मांग  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राय  मंत्री  जनादंन  :  से  अखिल  भारतीय  बेंक

 चारी  संघ  ने  गत  वर्ष  सुझाव  दिया  था  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  अलग  एक  केंद्रीय  बेकिंग  प्राधिक  रण

 स्थापित  किया  जाये  और  उठे  वाणिज्यिक  बैंकों  के  कार्य  का  विनियमन  उस  पर  निगरानी  व

 रखने  का  काम  सौंपा  जाय  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  के  निगरानी  तथा  विकास  की  वर्तमान  व्यवस्था

 को  देखते  हुए  और  भारतीय  रिजर्व  बेक  1934  तथा  बककारी  विनियमन  1949

 के  अन्तगंत  भारतीय  रिजवें  बैंक  में  निद्धित  शक्तियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अलग  से  केंद्रीय  बैंकिंग

 करण  को  स्थापना  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 गर-सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं

 *57,  प्रो०  के०  यो०  थामस  :

 शी  मुल्लापल्लो  रामचंद्रन  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कम्पनियांਂ  नामक  गैर-सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  की  मौजूदगी  के
 बारे  में  जानकारी  है

 ;

 क्या  इत  कम्पनियोंਂ  ते  केरल  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  जैसे  राज्यों  में  धन  जमाकर्ताओं
 क  साथ  धोखाघड़ी  की

 यदि  तो  इन  कम्पनियोंਂ  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार

 है  ;  और

 क्या  सरकार  रू  राज्यों  से  परामर्श  करके  इन  गैर-सरकारी  वितीय  संस्थाओं  पर  प्रतिबंध

 लगाने  अथवा  इन  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  कानून  बनाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  से  सरकार  को  इस  बात  की

 जानकारी  है  कि  केरल  राज्य  में  कम्पनियोंਂ  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली  कुछ  अनिगमित

 कम्पनियां  काम  कर  रही  हैं  ।  इन  कम्पनियोंਂ  में  से  कुछ  कम्पनियों  की  आन्ध्र  प्रदेश  सहित  अन्य

 रात्ष्यों  में  भी  शाखाएं  बताया  गया  है  कि  ये  कम्पनियांਂ  जनता  से  बहुत  ऊंची  ब्याज  दरों  पर

 जमा  राशियां  स्वीकार  करती  हैं  ओर  फिर  उन्हें  अत्यधिक  ऊंची  ब्याज  दरों  पर  उधार  पर  दे

 देती  ऐसे  भी  समाचार  हैं  कि  कुछ  अनिगमित  कंपनियां  मांग  करगे  पर  जमा  राशियां  नहीं  लौटा

 रही  हैं  ।

 ऐसी  कम्पनियों  की  जमा  राशियां  स्वीकार  करने  की  गतिविधियां  भारतीय  रिजव॑  बैंक

 1934  के  अध्याय  के  अन्तर्गत  विनियमित  की  जाती  हैं  ।  इन  उपबंधों  सें  ऐसी  कंपनियों

 के  लिए  एक  निर्दिष्ट  संख्या  से  अधिक  जमाकर्ताओं  से  जमा  रा  शियां  स्वीकार  करने  की  मनाही  इन

 उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  पर  अधिनियम  में  दंडात्मक  कारंवाई  करने  की  भी  व्यवस्था  ये  शक्तियां
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 भारतीय  रिजवं  बैंक  और  राज्य  सरकार  में  समान  रूप  से  निहित  सरकार  का  इस  विषय  पर  कोई
 नया  कानून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने  वताया  है  कि  उसने  कि  मद्रास  और

 त्रिवेंद्रम  की  कई  कम्पनियों  के  खिलाफ  पहले  से  कारंवाई  शुरू  कर  दी  बताया  गया  है  कि  केरल

 राज्य  पुलिस  ने  कुछ  कम्पनियों  के  कार्यालय  पर  छापे  मारे  हैं  मोर  दस्तावेज  अपने  कब्जे  में  लिए  हैं  ।  इन
 कम्पनियों  के  मालिकों/साझेदारों  को  विश्वास-धंग  और  धोखाघडी  के  जुर्म  में  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  हाल  ही  में  उतने  केरल  सरकार  के  बिक्री  कर  आसूचना
 प्रशाखा  कें  साथ  मिलकर  संबद्ध  अधिनियमों  क॑  विभिन्न  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  संदेह  में  केरल  में  कई
 अनिगमित  कम्पनियों  के  कार्यालय  पर  छापे  मारे  थे  ।

 भारतीय  रिजवे  बैंक  1934  के  की  संवेधानिक  वैधता  को

 चुनोती  दी  गयी  है  और  यह  मामला  उच्चतम  ध्यायालय  के  समक्ष  लम्बित  है  और  इसलिए  न्यायाघीन

 है  ।

 बेकों  में  घोखाधड़ो  के  मामले

 *58,  भी  बजसोहन  महन्तो  :

 थी  जो०  भूषति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 rN

 वर्ष  1984-85,  1986-86  और  1986-87  की  अवधि  के  दौरान  बेंकों  में  हर  प्रकार
 की  धोल्कघड़ी  के  कुल  कितने  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  गए  ओऔर  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी
 धनराशि  की  धोबाधड़ी  हुई  ;

 क्या  बेंकों  में  धोखाधड़ी  प्रति  वर्ष  बढ़ती  जा  रही  यदि  तो  इसके  कारण
 क्या  ॥

 कितने  मामलों  में  अपराधियों  का  पता  लगाया  गया  है  ओर  उनके  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही
 की  गई  ओर  कितने  मामलों  में  जांच  की  जा  रही  है  ;  और

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  बारबार  होने  वाली  धोखाधडी  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रबंधकी य
 स्तर  पर  कोई  कमी  पाई  गई  है  और  यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाये

 गए  हैं  !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  ओर  भारतीय  रिजवं  बेंक  के

 वर्ष  1984,  1985,  1986  और  1987  (31  1987  में  भारत  में  हुई
 घड़ियों  की  वारदातों  की  कुल  की  तारीख  चाहे  कोई  भी  रही  और  उनमें  भन्तग्र स्त
 रकरमों  के  बारे  में  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवे  बेंक  को  दी  गयी  सूचना  इस  प्रकार

 हैं  :-
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 वर्ष  घोखाधड़ियों  के  मामलों  अन्तर स््त  रकम

 की  संख्या

 1984  2410  45.18

 1985  2157  53.48

 1986  1822  44.42

 1987  480  9.05

 यह  जरूरी  नहीं  है  कि  उपयुक्त  अन्तग्र स्त  बेकों  द्वारा  अन्ततोगत्वा  उठायी  जाने  वाली

 हानियों  की  द्योतक  हों  क्योंकि  आमतौर  पर  बंकों  के  पास  कुछ  बीमा  पालिसियां  होती  हैं
 ओऔर  वे  दीवानी  मुकदमों  आदि  के  माध्यम  से  वसूलियां  करते  हैं  ।

 ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  दी  गयी  सूचना  केਂ  अनुसार
 वर्ष  1984,  1985  और  1986  के  धोखाधड़ी  के  मामलों  में  अन्तर्ग्रस्त  उन  दोषी  कमचारियों
 की  जिनके  विरुद्ध  कारंवाई  की  गयी  इस  प्रकार  हैं  :---

 1984  1985  1986

 धोखाधड़ी  के  आरोप  में  32  22  50
 दोष  सिद्ध  कर्मचारी

 उन  कमंचारियी  की  481  713  613

 संख्या  जिन्हें  बड़ी/छोटी
 सजा  दी  गयी

 उपयुक्त  में  से  221  264  254

 बरथास्त/सेवा  मुक््त/हटाए
 गए  कमंचारियों  की

 संख्या

 उन  कमंचारियों  को  525  554  573
 संख्या  जिनके  विरुद्ध

 न्यायालय  में  मुकदमें
 बिचाराधीन  हैं

 (४)  उन  कमंचारियों  की  1318  1172  1139

 संख्या  जिनके  विरुद्ध

 विभागीय  कारेवाई  लंबित

 है  ।
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 भारतीय  रिजवे  बेंक  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  कुल  मिलाकर  प्रणालियों  अथवा
 प्रक्रियाओं  में  किसी  त्र्टि  की  वजह  से  न  होकर  बल्कि  निर्धारित  प्रक्रिप्रओ  तथा  भन््य  विधियों  का
 पालन  न  करने  के  कारण  हुई  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  बेंक  आन्तरिक

 परीक्षा/निरीक्षण  तंत्र  समेत  अपने  नियंत्रण  तंत्र  को  मजबूत  बनाने  तथा  उसे  और  अधिक  कारगर  बनाने
 के  लिए  उपाय  कर  रहे  हैं  ताकि  धोखाधड़ियों  और  क्दाचा।रों  की  घटनाओं  की  गुंजाइश  को  खत्म  किया
 जा  सके  ।  बंक  अपनी  कमंचारियों  द्वारा  की गयी  अनियमितताओं  को  गम्भीरता  से  ले  रहे  हैं  और  दोषी
 कमंचारियों  ढ्वारा  की  गयी  अनियमितताओं  की  गम्भीरता  के  उन्हें  सजा  देने  के  लिए  बरंबाई
 करते  घोखाधड़ियों  को  रोकने  की  दृष्टि  बेंकों  ने  कर्मचारियों  को  अनुदेश  पुस्तिकाएं
 उपलब्ध  कराई  जिनमें  कमंचारियों  द्वारा  असल  के  लायी  जाने  वाली  सावधानियां/जांच  के  उपाय

 बताए  गए  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियां
 #59,  झी  अजय  विश्वास  :

 श्री  सेफ्हीन  चोधरी  :
 *  क्या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियों  की  शर्ते  उन  पालिसी  घारकों  कं  हितों  के  विरुद्ध
 जो  निधन  हैं  ;

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  इसी  प्रकार  की  टिप्पणी  की  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियों  की  शर्तों  में  कुछ  संशोधन
 करने  का  विचार  ;।

 विस्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  ओर  नहीं  ।
 लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  ने  पीररलेस  साधारण  वित्त  और  निवेश  कम्पनी  लिमिटेड  के  मामले  में
 22-1-1987  को  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  उन  मौजूदा  उपबन्धों  को  बदल  दिया  है  जिनके
 अन्तगेंत  जीवन  बीमा  निगम  की  कुछ  पालिसियों  के  अन्तगंत  प्रीमियम  की  राशि  को
 उस  स्थिति  में  जब्त  कर  लिया  जाता  है  जब  पालिसीधारक  चुके  का  दोषी  पाया  जाता  हो  भौर  वह
 पहले  तीन  प्रीमियमों  में  से कोई  भी  प्रीमियम  अदा  न  करे  |  न्यायालय  का  विचार  था  कि  चूंकि
 घारकों  का  यह  एक  ऐसा  अपेक्षाकृत  गरीब  वर्ग  है  जो  सामाग्यतया  चूक  बा  दोषी  पाया  जा  सकता

 इसलिए  प्रीमियम  जब्त  करने  की  यह  प्रथा  गरीब  लोगों  के  विरुद्ध  जाती  इस  मामले  में  होने  वाली

 कारंवाई  में  जीवन  बीमा  निगम  एक  पक्ष  के  रूप  में  न्यायालय  के  सामने  उपस्थित  नहीं  था  |  जीवन  बीमा
 निगम  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  मिसलेनियस  याचिका  दायर  की  है  जिसका  प्रयोजन  विशिष्ट  क्षंत्र
 में  जीवन  बीमा  निगम  की  प्रक्रिया  और  रिका्ड  की  व्याख्या  करना  और  जी  न  बीमा  निगम  सम्बन्धी
 टिप्पणियों  को  क्टवाना  है  |

 प्रश्न  के  भाग  भौर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 गांधों  में  नौकरों  के  लिए  परित्यय

 #60.  श्रो  बिमल  कान्ति  धोष  :  बया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  छ्ूथा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  शक्ति  प्राप्त  आथिक  सलाहकार  परिषद्  ने  गांवों
 में  नौकरी  सम्बन्धी  योजनाओं

 के  लिए  परिव्यय  में  काफी  बृद्धि  करने  के  निए  कहा  है
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 क्या  सरकार  ने  परिषद  की  सिफारिशों  की  जांच  कर  ली  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नाशायण  दत्त  गांवों  में  रोजगार  संबंधी

 योजनाओं  के  लिए  परिव्यय  में  बहुत  वृद्धि  करने  के  लिए  आधिक  सलाहुकार  परिषद्  ने  कोई  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।

 मकानों  की  मरम्मत  के  लिए  आयकर  में  छूट

 461.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मौजूदा  मकानों  की  मरम्मत  और  नवीकरण  के  लिए  आयकर

 कानूनों  के  अन्तर्गत  उपयुक्त  छूट  देने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  जी  नहीं  ।  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मोजूदा  मकानों  की  मरम्मतों  की  लागत  के  प्रति  आयकर  अधिनियम  के  विद्यमान  उपबन्धों

 के  अधीन  कटौती  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 पारती  भूमि  का  विकास

 462.  श्रो  रेणू  पद  बाल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  परती

 भूमि  के  विकास  काय॑  पर  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  हे
 ओर  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउडरंहमान  1985-86  तथा

 1986-87  के  दौरान  परती  भूमि-विकास  के  लिए  32754  रु०  तथा  46333  लाख  रुपए  की
 व्यवस्था  की  गई  थी  ।  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  बियਂ  गया  है  ।

 विवरण

 वनरोपण  पर  व्यय  लाखों

 ऋ०  राज्य  शासित  क्षेत्र  व्यय  व्यय

 सं०  1985-86"  1986-87*

 1.  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  3240  3127
 2.  असम  1397  1826
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 2  3  4

 3.  बिहार  1907  3738

 4.  गुजरात  2105  2855

 5.  हरियाणा  1184  1197

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1228  1704

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  581  851

 8.  कर्नाटक  1749  1935

 9.  केरल  1169  1765

 10.  मध्य  प्रदेश  2511  4139

 11.  महाराष्ट्र  2137  2698

 12.  मणिपुर  817  260

 13.  मेघालय  502  540

 14.  नागालैंड  351  397

 15.  उड़ीसा  1332  1994

 16.  पंजाब  836  743

 17.  राजस्थान  870  1574

 16.  सिक्किम  183  202

 19.  तमिलाड  2514  3282

 20.  त्रिपुरा  390  448

 21.  उत्तर  प्रदेश  3807  6257

 22.  पश्चिम  बंगाल  1400  2385

 23.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  130  122

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  370  440

 25.  चंडीगढ़  27  23

 26.  दिल्ली  67  85

 27.  दादरा  और  नगर  हवेली  54  48

 28,  दमन  ओर  द्वीप  109  121

 29.  लक्ष्यद्वीप  4  4

 30.  मिजोरम  ३62  512

 31.  पांडिचेरी  21  31

 योग  :  32754  ।46333

 *  इसमें  वानिकी  सेक्टर  तथा  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  का  खर्च  भी  शामिल
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 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  के  लिए  राशि

 463.  श्री  मतिलाल  हंसदा  :  क्या-पोजना  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  वर्ष
 1987-88  के  वाषिक  योजना  परिव्यय  को.अन्तिम्न  रूप  दे  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रस  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राक्ष्य  मंत्री  सुख  :

 हाँ  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  योजना  प्रस्तावों  से  संबंधित  वाषिक  योजना  1987-88  के
 विचार-विमर्शों  के  दौरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लिए  तय  किए  गए  राज्यवार  परिव्ययों  की  जानकारी
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 राज्य  क्षेत्रक  में  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  अन्तगगंत  वर्ष  1987-88  के  लिए  अनुमोदित
 परिव्यय  के  राज्यवार  विवरण

 1  2

 राज्य  विज्ञान  ओर  प्रद्योगिक

 1.  आंध्र  प्रदेश  61

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4

 3.  असम  73

 4.  बिहार  48

 5.  गोवा  24
 :  6,  गुजरात  20

 4.  हरियाणा  80

 8'  हिमाचल  प्रदेश  24

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  22

 10.  कर्नाटक  100

 11.  केरल  540

 12.  मध्य  प्रदेश  180

 13.  महाराष्ट्र  55

 -  14-  मणिपुर  20

 15.  मेघालय  15

 26
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 16.  मिजोरम  9

 17.  नागाछलैण्ड  15

 18.  उड़ीसा  72

 19.  पंजाब  25

 20.  राजस्थान  36

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाडु  76

 23.  त्रिपुरा  56

 24.  उत्तर  प्रदेश  280

 25.  पश्चिम  बंगाल  ,  63

 जोड़े  :  1905

 २०)

 संघ  राज्य  क्षेत्र  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 1.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमृह  24.00

 2.  चंडीगढ़  15.00

 3.  दादरा  और  नगर  हवेली  2.10

 4.  दमन  ओर  दीव  गोवा  के  अन्तंगंत  दिए  गए  हैं
 5.  दिल्ली  17.00
 6-  लक्षद्वीप  2,24

 7,  पांडिचरी  3.00

 जोड़े  राज्य  63.34

 जोड़  और  संघ  राज्य
 968.34

 1968.34

 भुगतान-होष  में  घाटा

 494.  डा०  बी०  एल०  होलेश  :  क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1985-86  में  भगतान  शेष  के  चालू  खाते  में  भारत  का  घाटा  वर्ष  1984-85
 की  तुलना  में  न  केवल  विशुद्ध  रूप  से  अपितु  कुल  घरेलू  उत्पाद  और  विदेशी  भुद्दा  परिसम्पत्तियों  दोनों
 की  प्रतिशतता  में  भी  दुगुना  था  ;

 यदि  तो  भुगतान-शेष  में  इस  प्रकार  की  प्रतिकूल  प्रवृत्ति  के  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?
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 बन  नमक  न  वन

 विस  मंत्री  तथा  वाणिष्य  मंत्री  नारायण  वत्त  :  हां  ।

 चालू  खाते  में  प्रतिकूल  प्रवृत्ति  मुख्यतः  वर्ष  1985-86  में  व्यापार  घाटे  में  तेजी  से  वृद्धि

 होने  और  मुख्य  क्षप  से  निजी  अन्तरण  संबंधी  श्राप्तियों  में  गिरावट  की  वजह  से  निवल  ्ष्तियाँ

 में  कमी  के  कारण  हुई  हैं  ।
 ह

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  ओर  आयात  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  बहुत  से  सुधारात्मक  उपाय

 किए  गए  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  गए  इसके  परिणामस्वरूप  वर्ष

 1986-87  के  अनन्तिम  आंकड़ों  से  20.4  प्रतिशत  की  उल्लेनीय  वृद्धि  का  पता  चलता  आयात  के

 क्षेत्र  थोक  मदों  जेसे  कि  खाद्य  तेल  और  उर्बरकों  आदि  घरेलू  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करन

 के  उपायों  पर  मुख्य  रूप  से  ध्यान  रहा

 सूचना  देने  वालों  को  पुरस्कार  देने  में  विलम्ब

 465.  भरी  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कितने  मामले  लाये  गये  हैं  जिनमें  काले  धन  के  बारे  में  सूचना
 देने  वालों  को  पुरस्कृत  नहीं  किया  गया  है  ओर  तत्संबंधी  राज्य-बार  ब्यौरा  क्या  है  और  वर्ष  1986-87

 के  दोरान  उसकी  क्या  स्थिति  है  ;

 सरकार
 ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सूचना  देने  वालों  को  शीघ्र  पुरस्कृत  किया

 क्या  उपाय  किये  हैं  ;  ओर
 पुरस््क्

 थदि  तो  उप्तक  क्या  कारण  हैँ  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जतादन  :  जब  ओर  जंसे  ही  किसी  मुअबिर  के

 लिए  पुरस्कार
 दव  हो  जाता  है  यह  उत्न  दिवा  जाता  पुरस्कार  को  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  करने  की  बात

 मामल  म  विभिन्न  अनस्थाओं  पर  गुप्त  अपीलों  और  करों

 के  लगाए  जाने  और  एकत्र  करत  पर  करती  है  ।  तदकार  के  छवाव  में  लाए  गए  पुरस्कार  की

 गे  र-अद(यगी
 के  मामले  वे  मामले  द्ोते  हैं  जहां  या  तो  कोई  पुरस्कार  स्वीकायं  नहीं  होता  है

 या  वह  देय  नहीं  द्वोता  हे  ।  ऐसे  सभी  मामलों  के  संबंध  में  यथोचित  समय  के  भीतर  सूचना  एकत्र  करना

 समेकित  करना  ओर  भ्रस्तुत  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  मुखबिर  द्वारा  दी  नई  पुरस्कार  के  ए्

 हकदारी  ओर  सम्बद्ध  कार्यवाहियों  से  संबंधित  मामलों  को  देश  भर  में  फंले  अधिकारियों  द्वारा  निपटाया

 जाता  को  एकन्र  करने  और  उसे  संकलित  करने  मे  लगने  वाज्षा  श्रम  और  समय  अपेक्षित

 परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 जब  कभी  प्रस्कार  की  गैर-अदायगी  का  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  उसकी

 भली-भांति  जांच  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  जाता  उपयुक्त  कारंवाई  की

 जाती  हु

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।
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 ]

 ,  वाणिज्यिक  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रामोण  बेंकों  को  मार्गनिर्देश

 466.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाणिज्यिक  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ग्रामीण  बैंकों  को  क्या  मार्गंनिर्देश  जारी  किये
 गये  हैं  ;

 उन  मार्गनिर्देशों  को  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  ग्रामीण  बैंक  प्रणाली  ने  क्या  भूमिका

 निभाई  है  ;

 वाणिज्यिक  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ग्रामोण  बैंकों  द्वारा  कार्यान्वित  किये  जाने  हेतु
 प्रस्तावित  नई  योजनाएं  क्या  हैं  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने
 मित्रता  प्राप्त;अग्रिमों  जिसम  कृषि  अग्निम  भी  शामिल  क॑  सम्बन्ध  में  सपी  वाणिज्यिक  बैंकों  को  विस्तृत

 जारी  किए  हैं  ।  इन  मार्गनिर्देशों  के  संदर्भ  में  करष  और  संबंधित  गतिविधियों  क॑  व।स्ते
 यती  ब्याज  दरों  पर  ऋण  दिये  जाते  हैं  |  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  किसानों  को
 समय  पर  ओर  पर्याप्त  सहायता  देकर  क्षि  उत्नादन  बढ़ाने  के  वास्ते  उनकी  ऋण  आवश्यकताओं  को

 पूरा  बंकों  से  कहा  गया  था  कि  कृषि  को  दिए  जाने  वाले  उनके  »ग्रिमों  जिसमें  कृषि  से  संबंधित
 गतिविधियां  भी  शामिल  का  स्तर  1987  तक  उनके  कुल  बकाया  ऋण  के  कम  से  कम  16
 प्रतिशत  तक  पहुच  जाना  निर्धारित  लक्ष्य  के  मुकाबल  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  के  क्ृषि
 अग्रिम  मार्च  1987  तक  16.2  प्रतिशत  हो  गए  थे  ।  मा  1987  के  अन्त  तक  सरकारी  क्षेत्र  फ्े  बैंकों
 के  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिम  10,431  करोड़  रुपये  के  काफ़ी  और  मसालों
 आदि  परम्परागत  बागानों  के  विकास  में  ब।स्ते  दिए  जात  वाले  मध्यावध्िक  और  सावधि  ऋण
 मिकता  प्राप्त  अग्रिनों  के  अन्तर्गत  आते  हैं  और  इस  प्रकार  इन  परम्परावत  बागानों  के  वास्ते  निर्धारित
 ब्याज  दरों  पर  ऋण  दिए  जाते  5  एकड़  से  कम  छोटी  जोत  वाले  परम्परागत  बागानों  को
 छोड़कर  जिनके  संसाधन  की  अपनी  सुविधा  नहीं  होतो  परम्परागत  बागानों  को  दिए  जाने  वाले
 अल्पावधिक  ऋण  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिमों  के  पात्र  नहीं  होते  1

 देश  में  विदेशी  सहयोग  से  कम्प्यूटरों  का  निर्माण

 467.  भ्री  सलीम  आई०  शेरवानी  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्प्यूटरों  के  निर्माण  के  लिए  किसी  विदेशी  सहयोग  को  अनुमति  दी  गई  है  ;  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकों  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  सथा  सहासागर  परमाणु
 निको  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  :  हां  ।

 कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  के  लिए  24  इकाइयों  को  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  गई
 ये  विदेशी  सहयोगकर्ता  संयुक्त  राज्य

 ग्रं  इटली
 तथा  स्विट्जरलैंड  के  हैं  ।  3
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 सरकारी  कमंचारियों  को  पहाड़ो  प्रतिपूति  भत्त  को  अदायगी

 468.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  पहाड़ी  राज्यों  के
 दराज  वाले  1000  मीटर  से  कम  ऊंचाई  वाले  स्थानों  पर  काम  करते  वाले  केन्टीय  सरकारी  कर्मचारियों
 को  पहाड़ी  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मंजूਂ  करने  के  बारे  में  उदार  दृष्टिकोण  अपनाने  का  निर्णय  क्रिया  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  यह  युनिश्लित  किया  जाएगा  कि  सभी  -

 केन्द्रीय  सरकारी  कमचारियों  को  राज्य  सरकार  के  समकक्ष  कर्मचारियों  के  समान  पहाड़ी  प्रतिपूर्ति  भत्ता
 प्राप्त  हो  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  से  चौथे  वेतन
 आयोग  ने  सिफारिश  को  है  कि  सरकार  पव॑तों  से  घिरे  ऐसे  स्थ!नों  जो  विद्यमान  ऊंचाई  मापदंड  के
 अन्तगंत  भता  लेने  के  योग्य  नहीं  उस  ल्विति  में  संयुक्त  पव॑तीय  भत्ता  देने  पर  विचार  कर  सकती  है
 यदि  वे  विशेष  प्रतिपूर्ति  भता  मंजूर  किये  जाने  संबंधी  योजना  में  पह  !  से  ही  नहीं  आत्ते  हो  और  यदि
 वहां  की  परिस्थितियों  की  समीपस्थ  पव॑तीय  स्थानों  के  साथ  तुलना  को  जा  सकती  हो  ।  इस  मामलेਂ  की
 राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  जांच  की  जा  रहो

 परिवहन  भ्ोर  संचार  क्षत्रों  क ेलिए  धनराशि  का  नियतन

 469.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  और  उत्तर
 पूर्वी  राज्यों  में  परिवहन  ओर  संचार  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1985-86,  1986-87  और
 1987-88  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  और  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  उत्तर-पूर्वी
 परिषद  और  पव॑तीय  क्षेत्रों  सहित  पूर्वी  और  उत्तरी  पूर्वी  राज्यों  में  राज्य  क्षेत्रक  के  अन्तर्गत  परिवहन  और
 दूर-संचा र  क्ष  त्रकों  क ेविकास  के  वास्ते  वर्ष  1985-86,  1986-57  तथरਂ  1987-88  के  लिए
 बार  अनुमौदित  योजना  परिव्यय  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 विवरण

 उत्तर-पूर्वी  परिषद  सहित  पूर्वी  तथा  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  राज्य  क्षेत्रक  में  परिवहन  और

 दूर  संचार  क्ष  त्रक  के  |  वकास  के  लिए  वर्ष  1985-86,  1986-87  और
 1987-88  के  वास्ते  अनुमोदित  परिव्यय  और  पदव॑तीय  क्षेत्र

 योजना  के  अन्तगंत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 Fo )

 “7  क्रमांक  राज्यों  का  नाम  अनुमोदित  परिव्यय
 7

 .. । 2 3 शक उत्तर पूर्वा राज्य का अरूणाचल प्रदेश 23.73 29.07 37.72 2. असम 36,20 40.73 30
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 1  2  3  4  5

 3.  मणिपुर  10.30  12.15  14.87

 4.  मेघालय  12.50  13.10  17.52

 5.  मिजोरम  10.37  11.80  13.00

 6.  नागालैंड  12.70  15.60  17.50

 7.  त्रिपुरा  9.95  11.59  11.81

 8,  उत्तर  पूर्वी  परिषद  59.33  61.40  69.46

 9.  सिक्किम  7.56  9.89  1.41

 पूर्वी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 10.  बिहार  73.05  9  50  114.05

 11,  उड़ीसा  38.69  39.95  47.59

 12.  पश्चिमी  बंगाल  38.70  49.00  58.20

 13.  अंडमान  और  तलिकोबार  द्वीपसममृह  14.32  52.70  20.96

 पबतीय  क्षेत्र  उप  योजना

 केन्द्रीोप

 14.  असम के  पबंतीय  क्षेत्र  7.03  7.04  8.89

 15.  पश्चिम  बंगाल  के  पव॑ंतीय  क्षेत्र  0.61  0.50  0.79

 गरोबी  निवारण  हेतु  राज्यवार  लक्ष्य

 470.  भरी  सोललाह  :  क्या  योजना  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं

 वर्षोग्य  योजना  के  दौरान  राज्यवार  कितने  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  का  उद्देश्य  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  61.9  मिलियन  व्यक्तियों  को  गरीबी  रेखा

 से  ऊपर  उठाना  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाए  गए  व्यक्तियों  की

 संख्या  का  राज्यवार  विवरण  नहीं  दिया  गया  है  ।

 विभिन्न  योजनाओं  के  भ्रन्तगंत  लाभ  पाने  वाले  अनुसूचित  जाति/अनसूचित  जनजाति
 परिवारों  की  संख्या

 471.  भ्रीमतो  विभा  घोष  गोस्वासो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  लाभ  पाने  वाले  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति

 के  परिवारों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  संत्नालय  में  उपसंत्रो  गिरधर  दो  विवरण  और  ?)  संलब्न  हैं  ।

 31
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 1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  आर्थिक  रूप  से  सहायता  प्राप्त
 अनुसूचित  जाति  के  परिवार

 खःस
 ऋ०  राज्य/फिन्द्र  शासित  आर्थिक  रूप  से  सहायताप्राप्त  अनू  सूचित  जाति  के
 सं०  प्रदेश  परिवारों  की  संख्या

 1984-85  5  1985-86  5-86  1986-87

 1.  आनप्न  प्रदेश  259631  288242  304513

 2.  असम  42447  12604  14967

 3.  बिहार  320463  258549  245572

 4.  हरियाणा  52824  46044  46278

 5.  गुजरात  70328  51550  45823

 6.  हिमाचल  प्रदेश  34606  27042  32087

 जम्मू  और  कश्मीर  3814  4297  1998

 8.  कर्नाटक  157817  102960  60  114086

 9.  केरल  63836  37741  60785

 10.  मध्य  प्रदेश  193392  187203  188113

 11.  महाराष्ट्र  106440  111058  99795*

 12.  मणिपुर  1409  300  360

 13.  उड़ीसा  102624  78658  103511

 14.  पंजाब  85083  61044  64799

 15.  राजस्थान  122802  120607  120925,

 16.  सिक्किम  1131  1168  1065

 17.  तमिलनाडु  219913  208206  216243

 18.  त्रिपुरा  7588  4367  5421

 19.  उच्चर  प्रदेश  479635  379639  387069

 20.  पश्चिम  बंगाल  290017  278054  2.6218

 21.  चंडीगढ़  617  488  533

 22.  दिल्ली  9192  8346  8029

 23.  दमन  और  दीव  2123  1409  1607

 24.  पांडिचेरी  4661  2344  2714

 अखिल  भारत  2622383  2272930  2326212

 *आंकड़  अनन्तिम  हैं  और  संशोधित  ही  किये  जा  सकते  हैं  ।
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 बस सज  न  8  इनक  “5  +मफ  फेक

 लिखित  उत्तर

 1984-85, 5,  1985-86  और  1986-87  के  परिवार  लाभोन््मुखी  काय॑क्रमों  के
 अन्तगंत  अनुसूचित  जनजाति  परिवारों  को  दी  गई  आर्थिक  सहायता

 1987  तक

 केरल  को  परिवहन  झोर  संचार  क्षेत्र के लिए  धनराशि  देना

 राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  1984-85  5  1985-86

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  69865  74400

 2.  असम  75954  21151

 3.  बिहार  166548  122753

 4.  गुजरात  78604  66995

 5.  हिमाचल  प्रदेश  5218  3804

 6.  कनटिक  9113  12145

 +,  केरल  6157  3433

 8.  मध्य  प्रदेश  254515  196490

 9.  महाराष्ट्र  93269  89009

 10.  मणिपुर  10429  4539

 ।.  उड़ीसा  134239  113299

 12.  राजस्थान  67372  61726

 13.  सिक्किम  1938  2800

 14.  तमिलनाड़ू  11235  10059

 15.  त्रिपुरा  18750  9730

 16.  उत्तर  प्रदेश  3155  4496

 17.  पश्चिम  बंगाल  72555  74238

 18.  अंडमान  और  निकोबार  896  1059

 दीपसमूह

 19.  दमन  ओर  दीव  976  741

 कुल  :  108108  8  872857

 1986-87  6-87

 4500

 3809

 80677

 598
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 472.  भी  सुरेश  कुरूप  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  लिए

 कितनी  और  आबंटित की  के  लिए  केरल  में  परिवहन  ओर  संचार  के  विकास  के  लिए  वर्षवार

 कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  ?

 मोजना  संत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सूख  :  केरल  में

 33
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 वर्ष  1985-86,  1986-88  और  1987-88  में  राज्य  योजना  कं  अंतगंत  परिवहन  के  विकास  और
 केंद्रीय  क्ष  त्रक  में  संचार  के  विकास  के  लिए  वर्षवार  परिव्यय  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1985-86  19५6-87  8

 में  अनुमोदित  परिव्यय

 परिवहन  क्या पर्यावरण ओर ae मंत्री  45.30  52.00

 संचार  TT

 आंध्र  प्रदेश  को  वनन््यजोव  शिक्षा  के  लिए  आबंटित  पघनराशि

 473.  श्री  सो०  खब्ख  :  क्या  पर्यावरण  ओर  व्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  द्वारा

 87  के  लिए  वन  जीव  शिक्षा  और  प्रदर्शन  कार्यक्रम  के  लिए  सहायता  उपलब्ध  कराने  हेतु  केन्द्र  द्वारा

 प्रत्योजित  योजना  के  अन्तगंत  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  अथवा  आन्ध्र  प्रदेश  में  विश्वविद्यालयों  को  कितनी

 घनयाशि  का  आवंटन  किया  गया  ?

 पर्षावरण  ओर  क्न  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  शिक्षा  और
 व्याख्यात्मक  कार्यक्रमों  के लिए  राज्यों  को  सहायताਂ  नामक  स्कीम  के  भन््तगंत  बष  राशि
 के  दोरान  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता  क॑  तौर  पर  2.00  लाख  रुपए  की  राशि  दी
 गई  थीं  ।

 इस  स्कीम  के  अस्तगंत  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  सहाप्ता  नहीं  दी  जाती  है  ।

 वन्य  जोवन  संरक्षण  के  लिए  नियत  घनराशि

 474.  भरी  आनन्य  पाठक्क  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  राष्ट्रीय  उदच्चानों  तथा  अभ्यारण्यों  के  विकास  के  लिए
 कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  और  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई  है  ;  ओर

 तत्सम्बन्धी  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 वर्षावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  :  और  इन
 दो  के  अन्तग्गंत  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  निधियां  राज्यवार  निर्धारित  नहीं  की  जाती  है  ।  राज्य

 से  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  के  विकास  के  लिए  प्राप्त  प्रस्तावों  की  प्रत्येक  राष्ट्रीय
 उद्यान  और  अभयारण्य  की  अलग  से  जांच  की  जाती  है  और  प्रस्ताव  के  गुण  पर  प्राथमिकता  आधार
 पर  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 इन दो स्कीमों के बन्तगंत राज्यों को वास्तव में बंटित निधियां संलग्न विवरण दी गई हैं ।
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 आंध्र  प्रदेश  को  नदियों  के  पानी  को  गुणवत्ता  की  जांच  करना

 475.  भी  एस०  पलाकोरड्रपुड़  :  क्या  पर्षावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  अदेश  से  होकर  जाने  वाली  गोदावरी  और  कृष्णा  नदियों  पर  ग्लोबल  एन्वाइरनटमेंल
 में  मानीटरिंग  स्िस्टम्स  और  मानिटरिंग  आफ  इन्डिवन  नेशनल  एक्वेटिक  रिसोसिज

 के  अन्तर्गत  जल  गुगतत्ता  जांच  केन्द्रों  की  संद्या  कितनी  है  और  वे

 कहां  स्थित  हैं  ;

 क्या  ऐसे  और  जल  गुणवत्ता  जांच  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जिवाउरंहमान  :  सा्वभौम
 पर्यावरणीय  भ्रबोधन  प्रणालियों  ई०  एम०  के  अंतगंत  क्रमशः  गोदावरी  और  कृष्णा  नदियों
 पर  इस  त्मय  5  और  4  प्रबोधन  केन्द्र  भारतीय  राष्ट्रीय  जलीय  संशोधनों  आई०  एन०  ए०
 आर०  के  प्रबोधन  के  अंतगंत  किन््ही  प्रबोधन  केन्द्रों  की  स्थापना  नहीं  की  गई  थो  ।  इन  केन्द्रों  के

 स्थान  ये  हैं  :

 सार्वभौम  पर्यावरणीय  प्रबोधन  प्रणालियों

 ई०  एम०  के  अंतगंत  स्थान

 ै ।

 कृष्णा  (1)

 (2)

 (3)  डमारापाड़्

 (4)  गडवाल

 (5)  वेदनापल्ली

 गोदावरी  (1)  मंचेरियल

 (2)  पोलावरम

 (3)  मंचेरियल

 (4)  परथागुडम

 हां  ।

 ब्यौरों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अनिवासोी  भारतीयों  द्वारा  राशि  निवेश  में  कमी

 476.  थी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनिवासी  भारतीयों  के  शेयर  और  डिवेंचर  के  निवेश  में  भारी  कमी  भाई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और
 कि
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 क्या  सरकार  का  विज्ञार  अनिवासो  भारतीयों  को  भारत  में  और  अधिक  राशि  निवेश  करने

 के  लिए  आकर्षित  करने  हेतु  अपनी  नीति  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रों  तथा  वाणिज्य  मंत्रो  नारायग  दत्त  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 अनिवासी  भारतीयों  के  निवेश  से  संबंधित  नीति  पर  समय-समय  पर  पुनविचार  किया  जाता

 है  और  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  उपयुक्त  परिवर्तन  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  बड़ी  परियोजनाओं  को

 सहायता  देने  का  सुझाव

 477.  श्री  एच०  वबो०  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :  ।
 क्या  भारत  ने  धंयुक्त  राष्ट्र  संघ  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  छोटे  आकार  की  परियोजनाओं  के

 बजाय  बड़ों  आकार  की  परियोजनाओं  को  सहायता  दिये  जाने  एवं  कुछ  क्षंत्रों  पर  ध्यान  देने  का  सुझाव
 का  कड़ः  विरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  अन्य  सुझावों  क  संबंध  में  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  अन्य  देशों  द्वारा
 क्या  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रों  तथा  वाणिज्य  संत्रो  नारायण  दत्त  :  हां  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 विकास  कार्य  क्रम  की  शासी  परिषद  की  सबसे  हाल  में  सम्पन्न  हुई  बंठक  में  इस  सुझाव  का  कड़ा  विरोध

 किया  गया  था  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  सामान्यतया  अ्रौद्योगिकीय  अभावों  को  दूर  करने

 अथवा  विकासशील  देश  में  मानव  ससाधनों  का  विक्रास  करने  के  प्रयोजन  से  सापेक्षिक  रूप  में  छोटी  पूरक
 तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  वाली  परियोजन।ओों  के  लिए  मिलती  रही  घचूकि  कुछ  एक  दाता

 देशों  की  सरकारें  निकट  से  परियोजनाओं  का  अनुवीक्षण  करना  चाहती  थीं  और  इसी  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुये  वृह्तर  आयाम  वाली  कम  संख्या  मे  परियोजनाएं  शुरू  करने  सुझ्नाव  दिया  गया  था  ।  इस
 आशय  का  सुझाव  इसों  उदं श्य  की  इस  तरह  के  दृष्टिकोण  से  विकासशील  देशों  क्वारा  अपनी

 प्राथमिकताओं  और  स्थातीव  परिस्थितियों  के  अनुसार  परियोजनाओों  का  सुनिश्चयन
 करने  की  सरकारों  की  स्वतंत्रता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  था  ।

 बहुत  से  अन्य  विकासशील  देशों  के  प्रतिनिधियों  ने  भी  इस  बात  का  समर्थन  किया  था  ।

 भारतोय  ओद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  लघु  उद्योग  यूनिटों  को  पुनर्श्यापना

 478.  भी  अभर  सिह  राठवा  :  क्या  विल  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  बहुत  सी  लघु  उद्योग  इकाइयों  को  कठिनाई  का  सामना  करना'पड़  रहा  है  और  बहुत
 सी  लघु  उद्योग  इकाइयां  बन्द  हो  गई

 क्या  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  रुर्ण  लघु  उद्योग  इकाहयों  के  लाभ  के

 लिए  और  उन्हें  फिर  से  चालू  करत  के  लिए  शिविरਂ  आयोजित  करने  की  योजना  बना

 रहा  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 लघु  उद्योग  यूनिटों  को  धन  की  कमी  के  कारण  दन्द  होने  से  बचाने  के  लिए  अन्य  वया
 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लनावंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  से
 प्राप्त  सबसे  हाल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  1986  के  अन्त  में  लघु  उद्योग  क्ष  श्र  की  रुप्ण  इकाइयों
 की  संख्या  128687  थी  ।  भौद्योगिक  रूग्णता  के  विभिन्न  पहलुओं  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने
 समय-समय  पर  बैंकों  के  नाम  विस्तृत  मार्गनिर्देश  जारी  किए  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बंकों  पर  इस
 बात  का  जोर  दिया  है  कि  वे  रूर्णता  का  प्राश्म्भिक  अवस्था  में  ही  पता  लगाएं  और  सावधि  ऋणदातः
 संस्थाओं  के  साथ  मिलकर  समन्वित  प्रयास  करें  ।  बैंकों  पर  इस  बात  का  भी  जोर  दिया  गया  है  कि

 ओऔद्योगिक  इकाइयों  की  कार्यशील  प्  जी  संबंधी  आवश्यकताओं  की  व्यवस्था  परियोजनाओं  के  चालू  होने
 से  काफी  पहले  ही  की  जानी  चाहिए  और  उनके  लिए  आवश्यकता  पर  आधारित  वित्तीय  सहायता  का
 प्रबन्ध  किया  जाना  लघु  उद्योग  इकाइयों  की  अर्थक्षमता  का  मूल्यांकन  करने  भऔर  उनका

 पुनरूद्धार  करने  के  उन्हें  रियायतें  तथा  राहत  देने  के  वास्ते  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  अलग  से
 मानक  निर्धारित  किए  गए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  1986-
 87  में  तीन  स्थानों  पर--दो  महाराष्ट्र  में  और  एक  तमिलनाडु  में  बैठक  आयोजित  की  थीं  ताकि

 पुनरूद्धार  पुनवित्त  योजना  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  सुविधाओं  की  पहले  से  बेहतर  जानकारी  प्रदान  की
 जा  सके  और  लघु  उद्योग  इकाइयों  की  विशिष्ट  समस्याओं  का  समाधान  ढृढा  जा  सके  ।
 भारतीय  ओऔद्योगिकी  विकास  बैंक  का  कुछ  अन्य  चुने  हुए  केंद्रों  में  ऐसी  ही  बंठक  आयोजित  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  धन  का  उपयोग

 479.  भ्री  संयद  भसुदल  हुसेन  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान््कयस  मंत्री  यह  ढताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 विभिन्न  शाज्यों  में  उम  केद्रीय  परियोजनाओं  के  राज्यवार  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  में'घन  आवंटित  किया  गया  था  ;

 क्या  सम्पूर्ण  धन  उपयोग  में  लाया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बोलता  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुझ्ध  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पुनरियोजित  पेशनभोगियों  के  लिए  बेतम  निर्धारण

 480.  भी  हरिकृष्ण  शास्त्री  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  |  1986  से  नये  वेतनमान  स्वीकार  करने  वाले  पुननियोजित  पेंशनभोगी
 व्यक्तियों  के  वेतन  के  बारे  में  सरकार  के  हाल  ही  के  आदेश  के  परिणामस्वरूप  उनकी  उपलब्धियां  कम

 हुई  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कौन  से  कबम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ;  और

 क्या  1  1986  से  नए  वेतनमान  स्वीकार  करने  वाले  पुननियोजित  पेंशनभोगियों
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 को  सरकारी  आदेश  में  इस  अनुबंध  के  कारण  कि  पेंशन  के  समान  उपदान  और  वेतन  उसके  अंतिम
 अधिकतम  वेतन  से  अधिक  नहीं  होना  अपने  वेतन  और  भत्ते  के  बकाया  राशि  सरकार  के

 वापिस  करनी  पड़ी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  उपसंत्रो  बोरेन  नहीं  ।

 मौजूदा  आदेशों  के  जहां  पु]ननियुक्त  पेंशनभोगी  किसी  सरकारी  कमंचारी  के  मामले  में

 नियमों  के  अनुसार  गणना  की  गयी  वर्तमान  संशोधित  वेतनमान  में  उसका  बेतन  निर्धारण

 किए  जाने  पर  संशोधित  परिलब्धियों  से  अधिक  हो  जाती  हैं  तो  उस  अन्तर  कौ  राशि  को  उसके
 वेतन  में  होने  वाली  भावी  वुद्धायों  में  विलयित  किए  जाने  वाले  व्यक्तिगत  वेतन  के  रूप  में  मंजूर  किया

 जाएगा  ।

 ऐसी  स्थिति  पैदा  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  पुननियुक्त  पेंशनभोगी  के  संशोधित
 वेतनमान  में  आने  के  विवाल्प  के  आधार  पर  जब  उसका  वेतन  पुन:निर्धारित  किया  जाता  है  तो  ऐसी  कोई
 शर्त  नहीं  है  ।

 मलग  परतो  भूमि  बोर्डो  को  स्थापना

 481.  भ्रो  भ्रोकांत  वत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानो  और  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  अलग
 परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  वर्ष  1987-88  के  दौरान  ऐसे  परती  विकास  भूमि  विकास  बोर्डों  की  स्थापना  की

 जाएगी  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  :  पहली  फरवरी
 1986  को  हुई  प्रथप्र  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  परती  भूमि  विकास  परिषद  की  बैठक  के  पश्चात

 राज्यों/संघ  शासित  क्षत्रों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  परती  भूमि  विकास  योजनाओं  के  लिए  प्रन्थिन

 एजेन्सियों  का  गठन  करें  ।

 से  बहुत  से  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की

 सिफारिशों  पर  कारंवाई  कर  ली  है  और  बोर्ड/समिति  का  गठन  कर  लिया  अस्य  राज्यों/सधघ  शासित
 क्षेत्रों  न ेपरती  भूमि  विकास  की  जिम्मेवारी  बतंमान  निकायों  को  सौंप  दी  है  जैसे  राज्य  भूमि  उपयोग

 राज्य  योजना  आयोग  आदि  ।  दिल्ली  सघ  शासित  क्षेत्र  ने  हाल  ही  में  ऐसी  एजेन्सी  स्थापित
 की

 विदेशी  सुद्रा  भंडार  सें  कमी  आना

 482.  भ्री  पी०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987-88  के  पहले  तीन  महीनों  में  विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  में  कमी  आई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और
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 इस  कमी  को  दूर  करने  के  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वि  मंत्री  तथा  वानिज्य  मंत्रो  नारायण  दश्  :  ओर  विदेशी  मुद्रा  भंडार
 और  विश्वेष  आहरण  अधिकारियों  को  जो  31-3-87  को  7645.17  करोड़का  था

 घटकर  30  1987  987  को  7276.44  करोड़  रुपए  रह  गया  है  !  ।  इस  अवधि  में  विदेशी  मुद्रा
 सम्पक्तियों  में  होने  वाली  घटबढ़  को  प्रभावित  करने  वाले  अलग-अलग  कारणों  के  ब्यौरे  तथा  भुगतान
 शेष  के  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 ऋण  परिशोधन  और  देश  की  वस्तुओं  और  सेवाओं  सबंधी  आवश्यकताओं  के  बारे  में  देश

 की  वचनबद्धताओं  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  विदेशी  मुद्रा  भंडार  के  स्तर  पर  लगातार  नजर/रखी
 जाती

 कैरल  में  वन  क्षंत्र

 483.  भो  बी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हक
 4 है

 केरल  में  प्रतिवर्ष  कितना  प्रतिशत  वन  क्षेत्र  बढ़ाया  जाता  है  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  विशिष्ट  काये  क्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  रा्य  मंत्री  जियाउरंहमान  बेरल  में

 प्रतिवर्ष  बढ़ाए  जा  रहे  वनों  की  प्रतिशतता  का  मृत्यांबन  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया
 गया  है  ।

 राज्य  क्षेत्र  की  वनीकरण  की  स्कीमों  से  राज्य  में  गैर-हिमालय
 क्षेत्र  में  भ्रामाण  जलावन  की  लकड़ी  की  पोधरोपण  और  वनीकरणਂ  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीम  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इसके  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सामाजिक  वानिकी  स्कीमें  आरम्भ  कीं

 जाती  ु
 fateh  विेशी  साम्य  पु  जो  को  भागोवारी  में  वृद्धि  को  मांग

 484.  भो  पी०  आर०  कुमारसंगलम  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  भागीदारी  साम्य  में  अत्यधिक  वृद्धि  करने  की  मांग  की

 जा  रही  है  ताकि  उसे  भारतीय  माना  जा  सके  ;  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  तथा  वाणिण्य  मंत्रो  नारायण  :  और  कुछ  एक  मंत्रों  से विदेशी

 सामान्य  शेयरधारिता  के  रूप  में  भागीदारिता  की  वर्तमान  40  भ्रतिशत  की  सीमा  में  वृद्धि  किए  जाने  की

 मांग  की  गई  है  ।  इस  दिशा  में  सरकार  की  नीति  विदेशी  निवेश  के  संबंध  में  चयनात्मक  चली  आ  रही  है  ।

 वर्ष  1983  की  प्रौद्योगिकी  नीति  के  वक्तव्य  में  भी  इस  बात  को  दुहराया  गया  था  ।  इस  नीति  के  अन्तगंत

 हम  अल्पसंख्यक  आधार  पर  अधिक  से  अधिक  40  प्रतिशत  तक  की  विदेशी  भाभीदारिता  को  ही  तरजीह

 देते  हैं  ।  तथापि  यह  लोचदार  है  और  उच्च  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  वाली  परियोजनाओं
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 तथा  उच्च  निर्यात  प्रधान  परियोजनाओं  में  इससे  अधिक  विदेशी  सामान्य  शेयरघारिता  की  अनुमति  प्रदान

 की  जा  सकती  है  ।

 ऋणों  को  बट्डे  लाते  डालता

 485.  ड्रा०  ०  विजय  रामा  राव  :  वया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवें  वित्त  आयोग  ने  कुछ  राज्य  जहां  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  ऋणी
 क्ोयों  से  ऋण  वसूली  नहीं  की  जा  के  400  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  ऋण  बट्टे  खाते  डालने

 को  सिफारिश  की  थी  ;

 क्या  आठवें  वित्त  आयोग  ने  विश्व  बैंक  द्वारा  पुननिर्धारण  के  समान  ऋणों  की  राशि  का

 पुननिर्धारण  करने  की  सिफारिश  भी  की  थी  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 विस  संत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थो०  के०  :  राज्यों  को  ऋण  से

 राहत  प्रदान  करने  के  उपायों  के  भाग  के  रूप  आठवें  वित्त  आयोग  ने  1984-89  के  दौरान  12

 राज्यों  हिमाचल  जम्म  और

 त्रिपुरा  और  पश्थिम  द्वास  केन्द्र  सरकार  को  की  जाने  वाली  ऋणों  की

 वापसी  के  संबंध  में  405.20  करोड़  रुपए  के  ऋण  बट्टे  खाते  डालने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 आयोग  ने  11  राज्यों  हिमाचल  जम्मू  और
 राजस्थान  सिक्किम  और  उत्तर  के  मामले  सातवें  वित्त  आयोग  की

 सिफ्रारिशों  पर  से  पूव  के  ऋणों  और  31-3-1984  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया

 ऋणों  को  तथा  पुनः  निर्यारित  करने  की  भी  सिफारिश  आयोग  ने  1979-84  के
 दौरान  शाज्यों  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  अन्य  सभी  केंद्रीय  ऋणों  स्वदेश  वालों
 आदि  को  राहत  श्रोर  राष्ट्रीय  ऋण  छात्रवृत्ति  स्वीम  के  अधीन  दिए  गए  1982-83  और
 1983-84  के  दौरान  ओवरड्ाफ्टों  के  निपटान  के  लिए  दिए  गए  लघ्  बचत  उगाहियों  के  बदले

 दिये  गए  ऋण  और  हौराकुंड  के  लिए  उड़ीसा  +  दिए  गए  ऋणों  से  भिन्न  की  31
 1984  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  राशियों  के  संबंध  में

 .
 राज्यों

 के  लिए  समेकन  तथा  पुनः
 निर्धारण  की  सिफारिश  की  +  समेकित  ऋणों  की  198  4:85  से  प्रारम्भ  होनी  थी  ।

 198  5०86  से  1988-89  तक  की  अवधि  के  लिए  क्राठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  को
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  निर्ण  क॑  1985-89  के'दौरान  प्रत्येक  वर्ष
 81.04  करोड़  रुषए  की  दर  पर  324.16  करोड़  रुपए  की  राशि  के  ऋणों  की  वापसी  को  बट्टे  खाते  डालने
 की  मंजूरी  दे  दी  गई  इसी  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  आधार  पर  31-3-198  5
 की  स्थिति  के  अनुसार  उपयु कत  में  उल्लिखित  बाकी  पढ़े.केस्वीय  कणों  को  1985-86  से  समेकित
 ओर  पुनः  निर्धारित  करने  की  मंजूरी  दे  दो  गई  है  ।

 फेयर  संबंधों  ठक्कर-नर  राशन  जांच  आयोग

 486.  भी  के०  पो०  उन्जोकृष्णन  :  क्या  वित्त  मंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फेयर  फैक्स  संबंधी  ठक््कर-नटराजन  जांच  आयोग  का  कार्यकाल  और  बढ़ा  दिया  गया
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 यदि  तो  किस  तारीख  तक  ?

 जित्त  मंत्रों  तथा  बाजिज्य  मंत्रो  नारायण  दस  :

 आयोग  का  कार्यकाल  5  1987  तक  बढ़ा  दिया  गया

 बिरल  म॒दा(रेलर  का  निर्यात

 487.  औो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गोपालपुर  उड़ीसा  से  विरल  मृदा  के  निर्यात  का  क्या  लक्ष्य  था  और

 वास्तव  में  कितना  निर्यात  किया  गया  ;  भौर

 यदि  निर्यात  कम  हुआ  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिशान  ओर  प्रोधोषिको  संत्रालये  में  शज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 निकोी  ओर  अभ्तरिक्ष  विजागों  में  राज्य  संत्रो  के०  आर०  :  गोपालपुर
 जोकि  उड़ीसा  का  अक्तूबर  से  मार्च  तक  खुला  रहने  वाला  मौसमी  पत्तन  22  1987  को

 जहाजरानी  के  लिए  खोला  गया  था  |  उस  समय  से  अब  ठक  इस  पत्तन  से  2800  मीटरी  टन  भार  के
 उत्पादों  का  निर्यात  किया  जा  चुका  है  |  1987-88  में  जहाजरानी  के  मौसम  में  मोपालप्र  से  लगभग
 20,000  मीटरी  टन  भार  के  उत्पादों  का  निर्यात  होने  की  आाशा  इंडियन  रेयर  अध्स  लिमिटेड  के

 उड़ीसा  रेत  सम्मिश्र  संयंत्र  द्वारा  पूरी  क्षमता  से  काम  शुरू  कर  देने  पर  निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  होने
 की  संभावना  है  ।

 मेर-सरकारो  कम्पनियों  के  लिए  पुथक  बिस्त  निगम  स्थापित  करना

 488.  डा०  चना  शेखर  त्रिपाठी  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपां  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  गैर-स  रकारी  कम्पतियों  के  लिए  एक  पृथक  वित्त  निगम  स्थापित  करने
 विभार  है  ;

 यदि  कब  तक  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इसका  मुख्यालय  कहां  पर  स्थापित  क्या  जाएगा  ;  इसकी  प्रारम्भिक  जी
 कितनी  होगी  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  अखिल  भारतीय  सार्वा

 ऋणदात्री  अर्थात्  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  भारतीः

 ओऔद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  और  भारतीय  भौद्योगिक  पुर्नरतिर्माण  बेक  अखिल  भारतीय  स्तर  प

 सावधि  ऋण  मंजर  करती  है  ।  ये  संस्थाएं  अन्यों  के साथ-साथ  गैर-सरकारी  कंपनियों  को  भी  सावहि

 ऋण  मंजूर  करतीं  हैं  ।  व्यापारिक  नौवहन  जलयान  और  मत्स्य  ट्रालर  खरीदने  के  वास्ते  दिसम्बर  198

 में  भारतीय  नौवहन  ऋण  ओर  निवेश  फ्ंपनी  लि०  की  स्थापनी  की  गई  थी  ।  गर-सरकारी  कंपनियों  कं

 सावधि  ऋण  मंजूर  करने  के  वास्ते  अलग  से  अखिल  भारतीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  करने  का

 प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 |

 मुब्ास्फोलति  को  दर

 489.  श्री  जो०  भूषति  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  देश  में  मुद्दास्फीति  की  दर  तथा  मल्यस्थिति  पूरी  तरह  नियंत्रण  पें  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  के  दोंरान  मुद्रास्फीति  की  कुल  क्या  दर  रही  है  ;  और

 वर्ष  1985-86  की  तुलना  में  यह  कितना  कम  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्रो  नारायण  दस  :  से  थोक  कीमत  सूचक
 अंक  के  अनुसार  मुद्रास्फीति  की  दर  1985-86  में  3.8  प्रतिशत  भौर  1986-87  में  5.3  प्रतिशत  थी  ।

 11  1987  को  समाप्त  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  15  सप्ताहों  के  दौरान  कीमतों

 में  हुई  बृद्धि  पिछले  दो  वर्षों
 की  तुलनात्मक  स्थिति  के  साथ-साथ  नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 1987-88  ses  4.8  प्रतिशत

 1986-87  tee  5.4  प्रतिशत

 1989-86  89-86  vee  4.5  प्रतिशत

 आय-कर  संबंधी  छापे

 490.  ओऔ  उत्तमराव  पाटिल  :

 क्री  यशबंतराव  गड़ाल  पाटिल  :

 थो  मोहन  भाई  पटेल  :

 शलीमतो  पटेल  रमाबेन  रामजो  भाईमावणि  :

 को  उत्तम  भाई  एच०  पटेल  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  तीन  महीनों  में  मारे  गये

 आय  कर  संबंधी  छापों  की  संख्या  की  मासिक  ब्योरा  क्या  है  ;

 कितने  व्यक्तियों  तथा  उद्योगपतियों  के  परिसरों  पर  छापे  मारे  गए  ;

 इन  छापों  में  उससे  कितना  धन  बरामद  हुआ  ओर  प्र  त्येक  व्यक्ति  तथा  उद्योगपति  की  ओर

 भाव  कर  का  कितनी  अनुमानित  राशि  बकाया  है  ;

 इस  संबंध  में  कितने  लोगों  पर  मुकदमें  चलाये  गये  हैं  ;  और

 इन  मुकदमों  के  फलस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  आयकर  विभाग  ने

 लिखित  अनुसार  तलाशियां  लीं  थीं  :--
 .
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 अवधि  तलाशियों  की  संख्या  पकड़ी  गई  लेखाबाह्य
 परिसंपत्तियों  का  प्रथम

 दृष्टया  मूल्य

 रुपयों

 9-4-86  से  31-3-87  7058  100.  0

 1-4-87  से  30-6-87  1834  14.56

 ली  गई  तलाशियों  की  संख्या  अधिक  होगे  के  इनका  ब्यौरा  प्रस्तुत  करना

 हाये  नहीं  होगा  ।  अपवंचित  कर  की  राशि  का  पता  कर-निर्धरिणों  के  निर्णीत  हो  जाने  के  बाद  ही  चल
 सकेगा  ।

 और  आय-कर  विभाग  द्वारा  चलाई  गए  मुकदमों  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 कनननीीओडसस  सा
 अवधि  चलाए  गए  मुकदमों  दोषसिद्ध  मामलों

 की  संख्या  की  संख्या

 __  _.--
 oe  #..

 से  नरसह  तक  5258  66

 से  30-6-87  तक  63  26

 आविवासियों  के  लिए  आवासोय  स्कूल

 थ्रो  नरसह  मकवाना  :  क्या  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  कहां-कहां  और  7  के  दोरान  आदिवासियों  के  लिए  कितने  आवासीय

 स्कूल  खोले  गए  हैं  और  कहां-कहां  खोले  गए  हैं  ;

 इन  स्कूलों  में  प्रत्येक  छात्र  को कितना  मासिक  व्यय  करना  होवा  है  ;  और

 इन  स्कूलों  में  कितने  लड़के  ओर  लड़कियों  को  प्रवेश  दिया  गया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिधर  :  से  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र

 शासित  प्रदेश  प्रशासनों  स ेजानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रश्व  दी  जाएगी  ।

 ]

 बन्य  जीव  अम्यारण्य

 492.  भी  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  अभ्यारण्यों  की  संख्या  कितनी  हैं  और  राज्यवार  उनकी  संख्या
 कितनी
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 क्या  जालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  और  वन्य  जीव  अभ्यारण्य  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ;  और  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्धावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  देश  में  266

 वन्यजीव  अभयारण्य  हैं  ।  संलग्न  विवरण  में  राज्य-वार  ब्पौरा  दिखाया  गया  है  ।

 वन्यजीव  अभ्यारण्यों  की  स्थापना  संबंधित  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्र  शासित  प्रदेश

 प्रशासन  द्वारा  की  जाती  भारत  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य/के न्द्र शासित  प्रदेश  का  नाम

 1

 अण्डमान  और  निकोबार

 आनंप्र  प्रदेश

 अरूणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 चण्डगढ़
 दमण  और  दीव

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर
 मेघालय
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 1  2
 faa  ः

 डा

 नागाखेन्ड  4

 उड़ीसा  4

 पंजाब  5

 राजस्थान  5

 सिक्किम  3

 तमिलनाडु  3

 त्रिपुरा  2

 उत्तर  प्रदेश  2
 वश्चिम  बंगाल  14

 कल  266

 अमरीका  को  हैमलॉक  से  पालो  सिलिकॉन  का  सोदा

 493.  भी  दत्त  :

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :-

 श्री  इनाजोत  गुप्त  :

 ओर  सोमनाथ  चट्जों  :

 भी  एच०  एम०  पटेल  :

 श्री  संफुहीन  चोधरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोलीसिलिकॉन  तकनीक  प्राप्त  करते  के  लिए  अमरीका  की  हैमलॉक  सेमीकंडक्टर्स

 इंक  के  साथ-किया  गया  अनुबंध  इस  बीच  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  अनुबंध  रृदद  किए  जाने  के  कया  कारण  है  भोर  इसका  क्या  आधिक  प्रभाव  '

 होगा  ;  और

 क्या  देश  की  पोलीसिलिकॉन  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  देझ्ष  में  ही  वेकल्पिक
 व्यवस्था  उपक्ण्ध  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 निकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  के०  आर०  :  हां  ।

 तथा  पालीसिलिकन  को  वार्षिक  आवश्यकता  जो  पहले  लगभग  200  टन  आंकी  गई
 उसे  अब  संशोधित  करके  लगभग  30  टन  कर  दिया  गया  यह  भी  पता  चला  है  कि  स्वदेशी

 प्रौद्योगिकी  के  विकास  से  इस  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  सकता  है|  मेटकेस  सिलिकेन  ने  एक
 संबंत्र  की  स्थापना  की  है  जिसकी  पालीसिलिकन  की  वाषिक  उत्पादन-क्षमता  लगभग  25  टन  है  ।

 राष्ट्रीय  रासायनिक  प्रथोगमशाला  प/लीसिलिकन  के  लिए  परीक्षण  के  तौर  पर  प्रति  वर्ष  एक  टन  की
 उत्पावन  क्षमता  के  प्रायोगिक  संयंत्र  पर  कार्य  कर  रही  है  ।
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 नल

 मैससे  हेमलॉक  सेमीकण्डक्टर  कारपोरेशन  से  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  उसे  4.69
 लाख  अमरीका  डालर  तथा  करार  को  रदद  करने  के  लिए  उसे  200,000  अमरीकी  डालर  का  कुल
 भुगतान  किया  जाएगा  ।

 यह  तकनीकी  जानकारी  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  उपलब्ध  है  तथा  इसके  साथ  मैँससे

 हेमलॉक  सेमीकण्डक्टर्स  इन्कारपोरेटिड  को  सम्बद्ध  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 पुनर्वास  परिथव  की  रिपोर्ट

 494.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  1986  में  स्थापित  की  गई  पुनर्वास  परिषद  ने  विकलांगों
 के  कल्याण  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम
 रूप  दे  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क््यਂ  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिधर  और  पुनर्वास  परिषद  एक
 स्वायत  निकाय  है  जिसका  गठन  कल्याण  मन्त्रालय  प्रशिक्षण  के  लिए  न्यूनतम  मानक  लागू
 विभिन्न  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  टहैँंके  मानकौकरण  विभिन्न  पूनर्वास  व्यवसाण्यों  के  लिए
 योग्यता  निर्धारित  विकलांक  व्यक्तियों  कें  प्रशिक्षण  संस्थानों  क॑  लिए  मानदण्ड  और
 मार्गदर्शी  सिद्धोन््त  निर्धारित  करने  ओर  इस  क्षंत्र  में  व्यवसायियों  के  लिए  विभिन्न  योग्यताओं  को
 मान्यता  देने  के  किया  गया  परिषद्-ने  14  पाठ्यक्रमों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जिनका
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  है  ।

 विवरण

 पुनर्वास  परिषद्  द्वारा  अन्तिम  रूप  दिए  गए  पाठ्यक्रमों  की  सूची  :  ७

 -  भाषा  और  वाणी  पाठ्यक्रम  में  बी०  एस०  सी०  डिग्री

 «  भाषा  और  वाणी  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम

 »  बी०  एंड  अध्यापकों  के  लिए  डिग्री  पाठ्यक्रम  स्नातकोत्तर  स्तर  वाठ्यक्रम
 .  श्रवण  विकलांगता  डी०  एंड  में  अध्यापक  प्रशिक्षण  डिग्री  पाठ्यक्रम

 बी०  एस०  सी»  फिजियों  भ्र॑ं पी  पाठ्यक्रम

 प्रास्थेटिक  प्रास्थेटिक  और  आर्थोटिक  इंजीनियरिंग  में  डिग्री  पाठ्यक्रम

 .  कुष्ठरोग  पिलियो  ध्रंपी  तकनीशियनों  के  लिए  पाद्यक्रम

 «  विशेष  शिक्षा  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम
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 :  दृष्टिबाधिताथ  बच्चों  के  लिए  प्राथमिकता  स्तर  पर  अध्यापकों  के  लिए  पाठ्यक्रम
 .  दृष्टिबाधिताथ  बच्चों  के  लिए  सैंकेन्डरी  स्तर  पर  अध्यापकों  के  लिए  पाठ्यक्रम

 11.  बिकलांगों  के  लिए  समेकित  स्कूल  के  अध्यापकों  के  विकास  के  लिए  पाठ्यक्रम  (18  दिन
 की

 12.  रोजगार  अधिकारियों  के  लिए  पुनर्वास  में  प्रमाण  पत्र  पाठ्यक्रम  मास  की

 किन  ८2
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 13.  मनोवेज्ञानिकों  क ेलिए  मानसिक  विकलांगता  में  पाठ्यक्रम  (4  मास  की  हु

 14.  सामाजिक  कायंकर्ताओं  के  लिए  मानसिक  विकलांगता  में  पाठ्यक्रम  मास  की  ।

 भारत  में  नधोलो  दबाओं  के  अवेध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  उपाय  करना

 495.  ओ  बक्कम  पुरषोसमन  :

 भी  कृष्ण  सिह  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यानयूना  इटेड  नेशन्स  फंड  फार  ड़ग  एब्यूज़  कंट्रोल  एन०एफ०

 डी०  ए०  के  इस  निष्कर्ष  की
 ओर  दिलाया  गया  है  कि  यूनाइटेड  किग्रडम  और  पश्चिमौ  यूरोप

 में  पाई  जाने  वाली  अस्सी  प्रतिशत  हेरोइन  की  भारत  से  होकर  तस्करी  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  नशीली  दवाओं  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय

 किए  थोर

 इस  प्रयोजन  के  लिए  यू*  एन०  एफ०  डी०  ए०  सी  द्वारा  दी  सहायता  का  स्योरा
 क्या

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  यूनाइटेड  नेशंस  फंड  फार

 डग  एब्यूज  कंट्रोल  द्वारा
 किए

 गए  ऐसे  किसी  मूल्यांकन  की  सूचना  नहीं  मिली  तथापि  सरकार  मे

 नशीले  औषध-द्रव्यों  क ेअवध  व्यापार  के  खिलाफ  जोरदार  निरोधक  उपाय  शूरू  किए  हैं  जिनमें  निवारक
 तथा  आशूचना  तंत्र  को  सुदृढ़  अधिकारियों  तथा  मुखबिरों  के  लिए  उदार  पुरस्कार  योजना

 विविध  नशीले  औषध-द्रब्य  कानून  प्रवर्तन  आदि  के  बीच  अधिक-से-अधिक  सहयोग
 करना  आदि  शामिल  हैं  ।  हे

 पहले  किए  गए  उपायों  और  उनसे  हासिल  परिणामों  को  ध्यान  में  रखते  यू०  एन०
 फंड  फार  ड्रग  एब्यूज  कंट्रोल  ने  नशीले  ओषध-द्रव्यों  का  अवेघ  धंधा  और  ओषध-दृध्यों  का  दुरुपयोग
 रोकने  के  उद्देश्य  से  विशिष्ट  परियोजनाओं  ओर  कायंत्रमों  के  जिसके  संबंध  में  सरकार  के  साथ

 संयुक्त  रूप  से  समझौता  किया  जाना  20  मिलियन  अमरीकी  डालर  को  सहायता  देने  का  वचन  दिया

 है  ।

 इस  सिलसिले  में  दितकि  5-6-1987  को  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 गशीले  पदायों  के  सेवन  संबंधी  अध्ययन

 496.  भरी  ललितेश्वर  प्रसाद  शाही  :

 थी  सलीम  आई०  धोरवानी  :

 को  मुझल  बासतिक  :  हि

 क्या  कल्पाण  संत्री  यह  बताने  की  ऊ#पा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  किये  गए  एक  अध्ययन  से  सरकार  को  यह  पता  चला  है  कि  देश  में  नशीले

 पदार्थों  के  सेवन  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किये  गए  अध्य  यन  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
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 देश  में  विशेष  रूप  से  युवकों  को  लगी  इस  बुरी  आदत  को  छुड़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 करथेवाही  करने  का  विचार

 कल्याण  मंत्रालय मैं  उप  धंत्रो  गिरधर  :  और  कोई  व्यापक  अध्ययन  शुरू
 नहीं  किया  गया  है  और  इसलिए  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहों  है  ।  फिर  चार  महानगरों  और  पांच
 अन्य  शहरों  में  छात्रों  मे ंनशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  पर  एक  बहुकेन्द्रित  अध्ययन  शुरू  किया  गया  था  ।
 अध्ययन  के  संबंध  में  प्राप्त  प्राथमिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  जो  परिणाम  निकले  हैं  उनसे  पता  चलता  है
 कि  सामान्यतः  छात्रों  में  ब्यसनियों  की  दरों  में  कमी  आई  है  ।

 नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  विभिन्न  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  जैसे  परामर्श  और  पुनर्वास  और  जागरुकता  '  निर्माण  कायंक्रम  ।
 उपरोक्त  सेवाएं  प्रदान  करने  और  समाज  के  विभिम्त  वर्गों  जिसमें  छात्र  समुदाय  भी  शामिल  के  बीच
 जामरुकता  उत्पन्त  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  भी  शामिल  किया  जा  है  ।  नशीली  दवाओं
 के  दुरुपयोग  के  खतरे  से  उन्हें  अवग़त  कराने  के  लिए  विभिन्न  सरकारी  और  गैर-सरकारी  कार्यकर्ताओं  के
 नियमित  आपार  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्र  का  घोलना  परिष्यय

 497.  भी  भद्टस  औरास  भृति  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  किया  है  कि  केन्द्र

 का  सारा  योजना  परिव्यय  ऋण  ली  गई  राशियों  से  पूरा  किया  गया  ;

 क्या  केस्लीघ-ओर  राज्य  सरकांरों  का  शुद्ध  शुद्ध  आन्तरिक  जो  वर्ष  1974-75  में
 सकल  देशी  उत्पाद  का  34.3  प्रतिशत  था  बढ़कर  वर्ष  1985-86  में  55  प्रतिशत  हो  गया  ;

 सातवें  और  आठवें  वित्त  भायोग  द्वारा  हमारे  राज्यों  को  कितनी  ऋण  राहत  दी  गई  ;

 क्या  योजना  आयोग  संसाप्तनों  के  अन्तरण  और  सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  को बजट
 यता  में  कमी  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अगले  वित्त  आयोग  के  निदेशपदों
 बतंन  करने  का  सुझाव  दिया  है  ?

 योजना  संजालय  तथा  कार्म क्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सुख  :
 सातवीं  योजना  में  पहले  ही  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  अजटीय  बचतों  .  की  कमी  होने  और  सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्यमों  द्वारा  पर्याप्त  आन्तरिक  संसाधन  सृजित  न  किए  जा  सकने  के  करण  सरकारी  क्षत्रक  के
 परिव्ययों  की  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  उधार  पर  निर्भरता  बढ़ती.जा  रही  योजना  के  पहल  दो  वर्षों  के
 दौरान  संघ  राज्य  क्षत्रों  केन्द्र  क ेयोजना-परिम्यय  के  लगभग  चौथे-पांचवें  भाग  का  वित्त  पोषण
 उधार  हारा  किए  जाने  का  अनुमान  है  ।

 हां  ।

 केन्द्र  सरकार  को  ऋणों  की  वापसों  अदायगी  करने  के  संबंध  में  सातवें  और  आठवें
 वित्त  आयोग  द्वारा  यथा-स्वोकृत  ऋण  राहत  तिम्नलिखित  है  :--
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 अवधि  राशि

 २०)

 छठा  वित्त  1974-79  1969.62
 सातवां  वित्त  आयोग  1979-84  2155.80
 आठवां  वित्त  आयोग  1985-89  5-89  2285.39

 नवें  वित्त  आयोग  का  गठन  कर  दिया  गया  है  और  अन्यों  के अलावा  योजना  आयोग  के
 परामर्श  से  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किए  गए  इसके  विजाराथਂ  विषय  पहले  ही  अधिसूचित  किए  जा

 सरकारी  विभागों  का  संस्थापन  व्यय

 498.  भरी  के०  एन०  प्रधान  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिम्न  विभागों  के  स्थापना  व्यय  में  कमी  करने  की  कोई  मोजना
 सरकार  के  वियाराधीन  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ॥  वित्त  मैंश्रॉलिय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  बो०  के०  :  और
 वश्यक  ओर  अनुत्पादक  व्यय  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सतत्  आधार  पर  उपाय  किये  जाते  वित्त
 मंत्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक/विभिन्त  मंत्रालयों/विभागों  में  आस्तरिक  कार्य  अध्ययन  एककों
 द्वारा  किए  गए  का  मापन  अध्ययनों  के  जारेये  फालतू  स्ठाफ  की  पहचान  करने  तथा  पता  लगाने  ओर

 ऐसे  पदों  के  सृजन  को  रोकने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  जिन्हें  दाला  जा  सकता  है  ।  मंत्रालयों/विभागों  को
 भो  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  श्रम-बबतकारी  संयंत्र  ओर  कर्म्प्यूटर  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  में
 चारियों  के  उपयुक्त  प्रशिक्षण  और  पुनः  नियतन  के  विशिष्ट  समय-बद्ध  कार्यक्रमों  को  शोमिंलਂ  करें|

 पात्रा  ज्जि स्टाफ  पैट्रोल  की  खपत  ओर  ग॑  र-हकदार  अधिकारियों  द्वारा  हबाई  यात्रा  किये
 जाने  जैसे  कार्यालय  व्ययों  को  भी  नियंत्रित  करने  के  उपाय  किए  भए  हैं  ।

 शाग्ण  उद्योगों  को  ऋण

 499:  डा०  चिस्ता  मोहन  :

 भी  बलबन्त  सिह  रामवालिया  :

 क्या  बिसत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  रुण्ण  उच्चोगों  के  लिए  जारी  किये  जाने  वाले  सरकारी  ऋण  की  राशि
 में  प्रति  बर्ध  वृद्धि  की  जाती  रही  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष  वार  जारी  किए  गए  ऋणों  की  राशि  कया  है  ;
 क्या  सश्कोर  ने  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और
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 यदि  इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद॑न  :  ओर  भारतीय  रिजयं  बेंक
 से  प्राप्त  सूचना  के  1984,  1985  और  1986  हाल  के  के  वर्षों  में  से  प्रत्येक
 बर्ष  के  जून  के  अन्त  रुण्ण  इकाइयों  के  नाम  बेंक  ऋणों  की  बकाया  रकमों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 के  अम्त  में

 1984  327  .91

 1985  3805.17

 1986  4665.23

 से  अपनी  बकाया  रकमों  की  वसूली  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बैंकों  से  ऋण  खातों
 पर  बराबर  नजर  रखने  की  अपेक्षा  की  जाती  बेक  अपने  पोर्ट  फोलियो  के  रुण्ण  एककों  का  संभाव्यता
 अध्ययन  करते  हैं  ओर  पुनरूद्धार  की  उपयुक्त  मिलीजुली  योजना  तैयार  करके  संभावित  अ्थंक्षम

 इकाइयों  का  वित्त  पोषण  करने  का  प्रयास  करते  यदि  इकाइयां  अलाभकर  पाई  तो  बैंक

 कानूनी  कार्यवाही  का  सहारा  लेने  के  लिए  मजबूर  हो  सकते  भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  औद्योगिक
 रुग्णता  के  बारे  में  1980  में  एक  नमूना  सर्वेक्षण  किया  था  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अब

 यह  अध्ययन  पुराना  पड़  गया  सरकार  ने  भारतीय  रिजव॑  बैंक  से  एक  नया  अध्ययन  करने  का

 अनुरोध  किया  है  ।

 आयात  ओर  निर्यात  शुल्क  से  प्राप्त  राजस्थ

 500.  भरी  ई०  अय्यप्  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1987  से  |  1987  तक  आयात  और  निर्यात  शुल्क  में  कुल  कितना
 राजस्व  प्राप्त  हुआ  है  ;  ओर

 इससे  राजस्व  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  जनादंन  और  अप्रैल  से  1987
 तक  के  दोरान  सीमाशुल्क  से  प्राप्त  निवल-राजस्व  अनन्तिम  रूप  से  2,  940.58  करोड़  रुपए  बैठता
 लो  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  बसूली  की  तुलना  में  11%  भधिक  है  ।

 उत्तर  बिहार  में  भारत-नेपाल  सोमा  पर  तस्करों

 501.  ओ  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  बि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  नेपाल  के  सीमावर्ती  जिहार  के  जिलों  “  बढ़े  पैमानों  पर  सामान  की  तस्करी  की  जा
 रही  है  ;

 यदि  तो  1987  की  अवधि  के  दोरान  बिहार  में  प्रत्येक  जिले  में  पकड़े
 गए  सामान  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
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 वहां  तस्करी  की  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  डठाए  गए  हैं  तथा
 इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 बित्त  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  जतादन  :  सरकार  को  मिलो  रिपोर्टों  मौर

 किए  गए  अभिग्रहणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  समस्त  भारत-नेपाल  सीमा  के  आर-पार  का  क्षत्र  तस्करी
 की  गतिविधियों  के  लिए  सुगम्य  बना  हुआ  है  ।

 जनवरी  से  1987  के  दौरान  भारत-नेपाल  सीमा  के  बिहार  जोन  में  अभिगुहीत  की

 गई  मुख्य-मुख्य  जिन्सों  का  उल्लेख  करते  हुए  ऐसे  माल  का  कुल  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 लाख  रुपयों

 जिस  मूल्य

 सोना  0.87

 घड़ियां  0.25

 संश्लिष्ट  फैब्रिक्स  15.70

 संश्लिष्ट  याने  ४  22.96

 अनिष्ट  कर  ओऔषध-द्न ब्य  -  110.  0

 अन्य  139.47  47

 जोड़  289.95

 बिहार  के  प्रत्येक  जिले  में  अभिगृहीत  माल  का  ब्यौरा  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 समस्त  भारत-ने  सीमा  क्षेत्र  में  तस्करी-रोधो  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  है  ।
 केन्द्रीय  ओर  राज्य  सरकार  की  संबंधित  एजेंतियों  के  साथ  घनिष्ठ  ताल-मेल  बिठाकर  समुचित  तस्करी
 रोधी  उपाय  किए  जाते  हैं  ।  परिणामत्तः  भारत-तेपाल  क्षेत्र  में अभिगृहीत  माल  के  मूल्य  में  काफी  वृद्धि
 हुई  है  जेसा  कि  निम्नलिखित  अभिग्रहण  संबंधी  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :--

 करोड़  रुपयों

 84...  1985...  1986  1987

 608.  8395  SST

 ]
 एड  इ  डिया  कूंसो  रटियम  की  पेरिस  में  बेठक

 502.  भी  कृष्ण  सिह  :

 डा०  भीसती  टी०  कल्पना  देथी  :

 श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :

 भी
 महेख  सिंह

 :

 कया  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  जून  में  पेरिस  में  आयोजित  एड  इंडिया  कंसोरटियम  की  बैठक  में  भारत  ने  अपनी

 साथिक  विकास  दर  बनाए  रखते  के  लिए  निरन्तर  रियायती  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  लिए  एड  इंडिया  कंसोरटियम  कुल  कितनी  घनरोंशि  की

 सहायता  देने  पर  सहमत  हुई  है  ;

 क्या  सहायता  की  शर्तों  पें  कोई  संशोधन  हुआ  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;
 अर

 क्या  भारत  को  उसकी  अपेंक्षाओं  के  अनुसार  सहायता  दी  गई  है  ?

 बिस  भज्नो  तथा  बानिस्य  मंत्री  मत्तवज  दत्त  :  हां  ।

 से  सहायता  सघ  द्वारा  कुल  5.4  अरब  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  की  सहायता  के

 बचन  दिए  गए  थे  |  कनाडा  और  जापान  जंसे  कुछ  सदस्य  देशों  ने  अपनी-अपनी  सहाथता  शर्तों
 को  उदार  बनाया  है  ।  सहायता  की  रकम  संतोषजनक  रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  ऋण  जमा  अनुपात

 503.  शओोसती  गीता  मुर्सोज  :  क्या  विश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 पश्चिम  बंगाल  राष्ट्रीयकृत  बेंकिग  क्षेत्र  में  ऋण-जमा  अनुपात  कितना  है  ;

 सम्पूर्ण  देश  का  रिण-जमा  अनुपात  कितना  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  में  ऋण-जमा  अनुपात  में  सुधार  करने  के  लिए
 कदम  उठाने का  है

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनाइंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  से
 प्राप्त  सुचना  के  दिसम्बर  1986  के  अन्त  में  देश  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंकों  को ऋण  :  जमा

 अनुपात  61.84  प्रतिशत  था  जबकि  पश्चिम  बंगाल  में  यह  46.9  प्रतिशंत  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ऋण  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  उ्  श्य  से  भाश्तीय  रिजवं  बैक  ने  र।ज्यः
 कारियों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  था  ओर  उनसे  बेंक  योग्य  योजनाएं  तैयार  करने  और  राज्य  में
 ऋण  :  जमा  अनुपात  में  सुधार  करने  के  वास्ते  कारगर  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया  बैंकों  से

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  जिला  ऋण  आयोजनाएं  ओर  वाधिर  कार्य  आयोजनाएं  तैयार  केश्ते  समय
 उनका  यदि  आवश्यक  दो  नई  बैक  योजनाएं  तेयार  करके  संबंधित  जिलों  में  बैंक  ऋण  के

 प्रवाह  को  बढ़ाना  होना  चाहिए  ।

 नगर  प्रशासन  के  लिए  अखिल  भारतोय  संबर्ग

 504.  भी  ए०  चाल्स  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नगर  पालिकाओं  के  प्रशासन  को  चुस्त  बनाने  के  लिए  अद्वलिल  भारतीय  संवर्ग  बनाने
 के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ओर  इस  समय  यह  मामला
 किस  स्तर  पर  है  ?
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 wee  --  +-+--०-  >-+-  +++.  स्क शियलिननीन-न++++

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  पृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री
 शी  पी०  :  और  नगर  पालिकाओं  के  प्रशासन  के  लिए  किसी  अखिल  भारतीय
 संवर्ग  का  सृजन  करने  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 )

 सेस्ट्रल  वेंक  आफ  इ  डिया  में  लिसीय  अभियमितताएं

 505.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  दिल्ली  क्षेत्र  में  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  की  कुछ  शाल्याओं  में  वित्तीय

 अनियमितताओं  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  ब्योरा  क्या  है  और  इन  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  ओर  जब  बेकों  की  शाखाओं  के
 खिलाफ  परेशान  अनियमित  विक्तीम  शक्तियों  का
 योग  करने  आदि  जैसे  आरोपों  की  शिकायतें  मिलती  तब  उनकी  जांच  करने/उन  पर  उचित  कार्यवाही
 करने  के  लिए  बेकों  के  पास  भेज  दिया  जाता  है  ।  सेन्ट्रल  बैंक  »आफ  दिल्ली  अंचल  में  कथित

 बढ़ती  हुई  वित्तीय  कुप्रबंध  के  स्पष्ट  शक्तियों  के  दुरुपयोग  के
 बारे  में  हाल  में  माननीय  सदस्य  से  भी  एक  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  हुई  है।यह  शिकायत  जांच  और
 उठाए  गए  विभिन्न  म॒द्दों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  बैक  के  पास  भेज  दी  गई  है  ।

 ]

 कोर्ट  फ्रो  स्टाम्पों  ओर  न्यायिकेत्तर  श्टाम्प  पेपरों  की  सप्लाई

 506.  भी  मोहस्मद  महफूल  अलो  खां  :

 श्री  भद्  श्वर  तांतो  :

 डा०  बो०  वेंकटेश  :

 ओऔ  सोहतभाई  पढेल  :

 शी  अमर  सिंह  :

 क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नासिक  सिक्योरिटी  प्रैत  से  दिल्ली  ट्रेजरी  को  भेजें  गए  फी-स्टाम्प

 पेषरਂ  के  कुछ  प्रेषण  गुम  हो  गए  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 कोर्ट  फी  के  प्रेषण  के  गुम  होने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  कराई  गई  जांच  के  क्या

 परिणाम  निकले  ओर  भविष्य  में  सारे  देश  में  .  भर  न्यायकेत्तर  स्टाम्स  पेपरों  की

 नियमित  और  पर्याप्त  सच्छाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  है  '

 जिस  संज्ालय  में  शाज्य  मंत्री  जनादंग  ओर  भारत  प्रतिभूति

 हई
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 यह  प्रेषित  मालगुम  हो  गया  था  चू  कि  यह  नासिक  से  दिल्ली  को  रेल  मार्ग  के  दौरान

 गलत  जगह  पर  रखा  गया  था  ।  भारत  प्रतिभूति  नासिक  में  3.5  लाख  अदद  प्रतिदिन

 से  बढ़ाकर  लाख  अदद  प्रतिदिन  कर  दिया  गया  है  ।  सिक््यूरिटी  प्रिंटिंग  हैदराबाद  में

 अदालती  स्टाम्पों  के  मुद्रण  के  लिए  भी  अनुदेश  जारी  किए

 सामाजिक  वामसिकी  योजना

 501.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  पर्वावरण  ओर  वनमंत्री  यह  बताने  की  कषा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  की  अवधि  में  सामाजिक  वानिकी  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 गई

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  हैं  ओर  इसके  क्या

 कररण  हैं  ;
 क्या  इन  योजनाओं  के  प्रभावी  कार्यात्ववन  की  निगरानी  के  लिए  कोई  व्यवस्था  है  ;  झौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्णवरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउर  हमान  :  सातवीं  योजना

 अवधि  के  वर्ष  1985-85  तथा  1966-87  के  दोरान  सामाजिक  वानिकी  के  लिए  कुल  पनराशि

 क्रमशः  32754  Fo  तथा  46333  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  1987-88  के  लिए  65216
 लाश  Ge  रखे  गए  हैं  ।

 उन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  नाम  जिन्होंने  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अंतगंत  पेड़  लगाने
 के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  किया  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1985-86  असम  (99%),  गृजरात  (98%  ),  हरियाणा  (99% ),  उड़ीसा  (90%)

 1986-87  ओआन्ध्र  प्रदेश  (96%),  कर्नाटक  (93%),  महाराष्ट्र  (99%  ),  मणिपुर
 (93%),  ),  उड़ीसा  (97%),  तमिलनाडु  (83%  ),  त्रिपुरा  (82%  ),  दादरा  व  तगर  हवेली  (70%  )
 गोवा  दमन  व  द्वीप  (96% )

 जन  सहयोग  पाने  में  कड़िना  दयों  तथा  क्षेत्र  में  अपर्याप्त  आधारभूत  ढांचे  के  कारण  राज्य  सरकारें
 लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  हैं  ।

 और  प्रत्येक  राज्य/संच  शासित  क्षेत्र  में  मानीटरिंग  तथा  मूल्यांकन  परिकलक

 आंकड़ों  द्वारा  कारगर  बनाया  जा  रहा  इस  उहं श्य  के लिए  एक  परिज्नालन  गाइड  पुस्तिका  तैयार
 की  गई  है  ।

 ]
 स्टेट  बेंक  आफ  इन्बोर  द्वारा  लाटरो  टिकटों  को  बिक्री

 508.  श्री  राज  कुसार  राय  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मध्य  प्रदेश  से  प्रंकाशित  दैनिक  के  दिनांक  25

 36
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 1985  के  अंक  में  बैंक  लाटरी  का  मोहरा  कर्ंचरारी  नेता  मौनਂ  शीषंक  से  प्रकाशित

 बार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  बिभिमन  शाखाओं  द्वारा  कुल  कितने  मूल्य  के  लाटरी  टिकट  बेचे  गए

 और  उन्होंने  किन  नियमों  के  अंतगगंत  इन्हें  बेचा

 कया  यह  सच  है  कि  बक  ने  लाटरी  टिक्षटों  की  बिक्री  के  संबंध  में  कुछ  परिवतेन  किये  ये
 और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  घोटाले  में  कितने  मजदुर  संध  नेता  सम्मिलित  पाए  गए  हैं  और  उनके
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाई  को  गई  है  तथा  इस  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  जनादंन  :  सरकार  ने  में  उल्लिखित

 समाचार  देखा  है  |  हें

 से  (४)  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  इन्दौर  कै  टेबल  टैनिस  स्टेडियम  का

 निर्माण  करने  के  वास्ते  धन  जुटाने  में  सहायता  प्र  दान  करने  के  लिए  इंदोर  टेबल  टेनिस  ट्रस्ट  की  ओर  से

 लाटरी  टिकट  बेचने  के  संबंध  में  मई  1985  में  उसके  प्रधान  कार्यालय  ने  162  शाखाओं  और  दो  अंचल
 कार्यालयों  के  नाम  परिपत्र  जारी  किया  था|  देक  की  विभिन्न  शाखाओं  द्वारा  कुल  4,20.680  रुपये  के

 मूल्यके  लाटरी  टिकट  बेचे  गए  ।

 बेंककारी  विनियमन  अधिनियम  के  अनुसार  कोई  बेंक  अपने  कारबार  को  बढ़ाने  या  उसके
 संवर्धन  के  अनुरूप  उपाय  कर  सकता  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  कार्य  बेंक  के

 लिए  जमा  राशियां  जुटाने  और  बैंक  के  काय॑  क्षंत्र  में  खेल  संवर्धन  को  समर्थन  प्रदान  करके  सद्भावना
 पैदा  करने  के  लिए  किया  गया  इस  सेवा  पर  कोई  कमीशन  नहीं  लिया  गया  ।

 बैंक  ने  आगे  चलकर  यह  भी  बताया  है  कि  लाटरी  टिकटों  की  बिक्री  में  कोई  घोटाला  नहीं  हुआ
 था  और  इस  प्रकार  इसमें  किसी  के  अंतर्गत  होते  का  कोई  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 मुव्ास्फीति  को  वर  में  वृद्ध

 509.  डा०  बी०  बेंकहेदा  :

 भी  थाला  साहिब  बिले  पाटिल  :  हे

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मुद्रास्फीतिं  की  दर  में  वृद्धि  स ेगरीब  भौर

 मध्य  वर्ग  के  लोगों  पर  बहुत  अधिक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  मुद्रास्फीति  की  दर  में  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 मुद्रास्फीति  की  दर  में  बद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  मंत्रों  तथा  वाणिष्य  मंत्री  रारायण  ब्स  :  और  चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  द्वौरान  मूत्यों  १२  दबाव  का  मुख्य  कापण  लगातार  भ्ौथे  बषं  कमजोर  मानसून  का  होना  है  जिसके

 ढ

 हा
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 कारंण  आम  उपभोग  की  बहुत-सी  भदों  ज॑से  कि  फल  तथा  खाद्य  तेल  भौर  चाथ  के

 उत्पादन  और  उपलल्धता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सरकार  द्वारा  मांग  और  पूति  दोनों  ही  दिशाओं  में  भुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  अनेक
 करण  हंठाएं  गए  हैं  |  इनमें  अन्य  बातों  के  आवश्यक  वस्तुओं  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 को  सुदृढ़  विशेष  योजनाओं  के  अन्तगंत  कमजोर  वर्गोंਂ  को  की  पूति  चीनों
 और  खाद्य  को  --  रूप से  जारी  तथा  -  से  लकदी  -  को  समेटना

 शामिल

 कृषि  बित्त  के  नई  योजनाएं

 510.  भ्रो  जो०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केख्तीय  सरकार  ने  बकरी  तंथा  अन्य  मवेशी  पालने  के  लिए  कृषि  विस  की  कछ
 तयी  योजनाएं  आरम्भ  की  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  हस  प्रकार  की  सहायता  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  कुछ  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  हैं  ; और  -

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादन  :  से  सूचना  -  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बेकों  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  अचत-प्रमाण-पत्र  जारो  करना  -

 511.  भी  बी०  एस०  अध्पर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  माध्यम  से  जारी  किए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  डाकघरों  के  कार्यभार  को  कम  करने  तथा  लोगों  को

 असुविधा  से  बचाने  के  लिए  इन  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  की  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  माध्यम  से  जरीਂ
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  और  नहीं  ।

 उत्पाव-शुल्क  अपवंखन  के  मामले  द्ययर-करनर  ...

 512.  भो  एचथ०  एस०  पटेल  :

 भो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेग्रे  कि  :

 क्या  खरकार  ने  उत्पाद-औल्क.-का  अपवंचन  करने  वाली  अनेक  ८  फर्मों  के  विरद्ध
 1986  से  मुकदमे  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इन  मामलों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंज्ालवा-में
 राज्य  मंत्री  (  थी  जमादंग  (क):ऐसा  असुमान  है  कि  शब्द
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 से  माननीय  महोदव  का  तात्यप  अभियोजन  से  है  ।  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कनवरी  1986  से
 नई  फर्मो/ब्यध्टियों  के  बिर्ठ  केन्द्रीय  झत्पाद  शुल्क  के  अपवंचन  किए  अने  के  लिएਂ  अभिवोजम  ware ब्रलाए  हैं  ।

 जनवरी  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  177  अभियोजन  चलाए  गएं  हैं
 *  और  जनबरी  से  की  अवधि  के  दौरान।4]अभिवोजन  व्यलाए  भर

 फर्मो/व्यष्टियों  के  विरुद्ध  विभिन्न  तरीकों  से  केंद्रीय  उत्पादन  का  अफ्थंचन  फरनेਂ  अर्थात्त  उत्पादन
 को  छिपाकर  बिता  अधायगी”किए  माल  की  चोरी-छिपे  '  निकासी  का  न्यून

 ,  मूल्यांकन  क  छूटों  का  दुर्षयोग  आदि  के  कारण  चलाए  गए  हैं  ।

 शाष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  भांबों  का  अपनाया  जाना

 513-  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  हेतु  गांवों  को  अपनाने  के  लिए  क्या  मानदण्ड
 निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  हेतु  अब  तक  कूल  कितने  गांवों  को  अपनाया
 गया  है  ;

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  अपनाए  गए  गांवों  के  नाम  क्या
 और

 वर्ष  1987-88  के  दोशन  केरल  में-अपताएं  जाने  के  लिए'प्रस्ताबित  गांवों  अग्रवा  अपनाने
 के  लिए  चयन  किए  गए  गांवों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 संन्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पुजारी  थोजवा  का  उदृश्य
 उन  क्षत्रों  जहां  कृषि  की  संभावनाएं  बहुत  हों  ओर  छोटे  किसानों  की  संश्या  काफी  समन्बित  तथा
 ठोस  भाधार  पर  किसानों  की  वित्त  पोषण  कंरने  का  प्रयास  करना  आमतौर  अंगीकार  किए  जाने

 -  वाले  गांव  का  अयन  स्थानीय  सरकारी  एजेंसियों  के  पर/मर्श  से  किया  जाता  है  ओर  ऐसे  गांव  को  तरज़ीह
 दी  जाती  है  जिनमें  सहकारी ऋण  समितियों  को  वांछित  सफलता  न  मिली  हो  ॥

 1986  के  अंत  तक  अद्यतन  सूचना  के  अनु  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंकों  द्वारा  ग्रामीण
 अंगीकरण  योजना  के  अन्तगंत  देश  में  1,53,33  )  गांव  अंगीकार  गए

 और  (8)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथाउपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर
 रख  दी

 म्रेक्षण  सहों  में  की

 514,  ढा०  टो०  कह्वता  देवों  :

 शवो  टी०  बाल  गोड  :

 +  हा»  शुलरेणु  गृहा  :

 क्या  कल्याण  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1987  को  देश  राज्य-बार  प्रंक्षण  गृद्दों  में  कुल  कितने  बच्केटरखे  गए  थे  ;
 |

 भौर
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 लिखित  उंतेर
 लत  तिल तन

 29  1987

 .  1986  को  कारगर  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  आधारभूत
 सुविधाओं  का  सृजन  करते/दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 कहयाण  संत्रालय  में  उप  संत्रों  गिरिधर  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 प्राप्त  होते  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  किशोर  न्याप  1986  के  अन्तगंत
 अपेक्षित  अवसं  रचना  का  निर्माण/उन्नयन  करने  के  लिए  कहा  गया  राज्य  सरकारें  प्रभावी  प्रवर्तन  वेः

 विशेष  किशोर  किशोर  न्यायालयों  मौर  कल्याण  बो्डों  की  स्थापना  ओर  कु  संस्थानों
 के  उन्नयन  के  लिए  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।

 जोब  मंडल  के  रक्षित  भंडार

 515.  के०  जो०  आदियोडी  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे
 किः

 देश  में  जोव-मंडल  के  कितने  रक्षित  भंडार  हैं  और  उनका  राज्यवार  ब्योरा  कया  है  ;

 प्रत्येक  भंडार  के  अन्तगंत  कुल  कितना  क्षत्र  आता  है  ;

 इन  भंडारों  की  स्थापना  के  लिए  क्या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 ॥र
 इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यों  को  आवंटित  की  गई  धनराशि  के  बारे  में  ब्योरा  क्या  है  ;

 और

 (8)  अनुसंधान  करने  और  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा  देश
 में  1986  में  केवल  एक  नीलगिरी  जीवमंडल  रिजवे  की  स्थापना  की  गई  है  जो
 केरल  और  कनरटिक  राज्यों  के  5520.4  वर्ग  किलोमीटर  क्षंत्र  में  फैला  है  ।

 जीवमंडल  रिजर्वों  के  चयन  द्ेतु  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  मापदंड  हैं  ;

 (1)  प्रतिनिधित्व

 (2)  विविधता

 (3)  ओर

 (4)  एक  संरक्षण  इकाई  के  रूप  में  साथंकता  ।

 1986-87  के  दोरान  राज्य  सरकारों  को  नीलगिरी  जीवमंडल  रिजब॑  की  कार्ययोजना  के
 कार्या्वयन  के  लिए  निम्नलिखित  धनराशि  बंटित  की  गई  :

 शाज्य  का  नास  बंटित  धनराशि

 तमिलनाडु  6.50  लाख  रुपए

 केरल  6.00  लाख  रुपए

 कर्नाटक  3.50  लाख  दपए
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 (2)  जीवमंड  ल  रिजवों  में  जेविक  आनुवंशिक  विविधता  और  अन्य  सम्बद्ध  विषयों  पर  अनुसंधान भारम्भ  किया  कमंचारियों  के  विशेष  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि
 कार्य क्रम  को  वन  और  वन्यजीव  विभागों  जैसे  मौजूदा  राज्य  अभिकरणों  के  माध्यमों  से  कार्यान्वित  किया
 जाता

 केन्द्रीय  सावंजनिक  बचत  योजना  लागू  करने  का  प्रस्ताव

 516,  भरो  के०  रामचंद्र  रेडडो  :  क्या  वि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आकर्षक  ब्याज  दरों  वाली  केंद्रीय  सावंजनिक  बचत  योजना
 लागू  करने  का  है  ;

 कया  नई  योजना  से  जमाकर्ताओं  को  प्रति  माह  ब्याज  की  अदायगी  सुनिश्चित  की
 बोर

 इस  योजना  की  अन्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 व
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  ब्याज  की  मात्तिक  अदायगी

 को  सुविधा  वाली  एक  लघु  बचत  योजना  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  बंकों  क ेकारोबार  दिवस  से  भिन्त  कार्य  दिवस

 517.  श्री  आई०  रामा  राय  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कारोबार  दिवस  से  भिन्न  कार्य  दिवस  शुरू  किये  जाने  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंकों  के
 करण  में  गरीबों  को  लाभ  पहुंचाने  में  किस  प्र  कार  सहायता  मिली  है  ;  और  '

 क्या  इस  उपाय  से  ग्रामीण  शाखाओं  में  कमंचारियों  की  समस्या  संबंधी  कठिनाइयों  को  दूर
 करने  में  मदद  मिली  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारो  ):  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 सहित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं  द्वारा  सप्ताह  में  एक  गेर-पब्लिक  कारबार  कार्य  दिवस  रखने

 के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  1986  में  जारी  अनुदेशों  का  उद्देश्य  ग्रामोण  शाखाओं  के

 सामने  आने  वाली  कुछ  समस्याओं  का  समाधातव  करना  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  शाखाओं  के

 प्र  बन्धक  और  अन्य  अधिकारी  अपने  वर्तमान  तथा  संभावित  ग्राहकों  क ेसाथ  पहले  से  अधिक  सम्पर्क

 जमा  राशियां  ऋणों  के  उपयोग  पर  नगर  वधूलो  करने  ऋणकर्ताओं  को  मार्गनिर्देश

 प्रदान  करने  आदि  के  वास्ते  क्षत्र  का  दौरा  करने  के  लिए  सप्ताह  का  एक  दिन  लगा  शाखा  के

 अन्य  कर्ंचारी  इस  दित  का  बकाया  काम  को  निपटाने  भौर  आंतरिक  लेखा  कार्य  को  अदयतन
 बनाने  के  लिए  करते  हैं  ।  भू  कि  यह  उपाय  अभी  हाल  में  किया  गया  है  इसलिए  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं

 के  कार्यकरण  पर  इसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  अभी  समय  पूर्व  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यावरणोय  प्रदूषण

 518.  थी  जगत्नाथ  प्रसाद  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  Fs:  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  अथवा  प्र  देश  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  सरकार  का  ध्यान

 राज्य  के  आगरा  आदि  विभिन्न  नगरों  में  चमड़ा  उद्योग  के  कारण  पर्यावरण  में  बढ़े
 पैमाने  पर  प्रदूषण  फैलने  की ओर  आकर्षित  किया  है  और  इस  खतरे  को  दूर  करने  के  लिए  सहायता
 की  मांग  की  है  ;  ओर
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 यदि  तो  इस  पर  सरकाश  की  क्या  पतिक्षिय  है  ?

 पर्यावरण  औ९  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
 उत्तर  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ें  ने  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  का  ध्यान  केवल

 कानपुर  में  चर्मंशोधक  कारखानों  से  उत्पन्न  पर्यावरणीय  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  आकर्षित  किया
 गंगा  कार्य  योजना  के  हेतु'समग्र  सफाई  फरियोजना  के  एक  भाग  के  रूप  में

 घरेलू  और  चमंशोधन  कारखानों  के  अपशिष्टों  के  उपचार  के  लिए  एक  उपछर  संयंत्र  की  स्थापना  की

 जाएगी  ।

 भारतोय  कम्पनियों  द्वारा  अमरोका  में  अनुसंधान  ओर  विकास  कम्पनियों  में  राशि  निवेश

 शलोमती  किशोरों  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कम्पनियों  को  अमरीका  में  अनुसंधान  और  विकास  कम्पनियों*  मे
 राशि  निवेश  करने  को  अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  व्यवस्था  से  भारत  से  बाहर  जायेगा  ;  ओर

 क्या  इस  राशि  निवेश  से  हमें  रायल्टी  और  विदेशी  मुद्रा  में  अन्य  शुल्क  किये  बिना
 उच्च  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  होगी  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकों  ओर  अ  तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  प्रौद्योगिकी

 नीति  वक्तव्य  विदेशों  प्रौद्योगिकी  प्र'प्त  करने  से  संबंधित  सिद्धांतों  के  बारे  में  सरकार  ने

 जहां  भी  अपेक्षित  हो  वहां  प्रौद्योगिकियों  को  प्राप्ति  की  सुत्धाजनक  बनाने  के  अनेक  विकल्पों  की  ओर

 ध्यान  जिनमें  दिदेशों  में  अनुतंधान  और  विकास  कम्पनियों  में  पू  जी-मिवेशਂ  की  भो

 शामिल  होगी  ।  सरकार  ने  विदेशों  में  अनुसंधान  और  विकास  कम्पनियों  पूःजीनिवेश  के  लिए
 भा  कम्पनियों  को  अनुमति  देने  के  बारे  में  कोई  नीति  नहीं  लिया  है  ।

 विदेशों  में  अनुसंधान  और  विकास  कम्पनियों  में  के  लिए  थोड़े  से  चित्तोय

 निवेश  की  आवश्यकता  होगी  ।

 आशा  है  कि  ऐसे  मामलों  में  जब  उन  कम्पनियों  में  उपलब्ध  हो  जाती  है

 तो  रायल्टी  और  शुल्क  का  भुगतान  करना  आवश्यक  ने  हो  अथवा  शर्तें  अधिक  आसाम  हो  सकतीं  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  वरिषद  के  माध्यम  से  विकास  के  लिए  धनराशि  का  दिया  जाना

 520.  को  एम०  टोम्बी  सिंह  :  कया  योजन्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '
 पूर्वोत्तर  परिषद  के  क्षेत्राधिकार  में  जाने  वाले  शज्यों  के  विक्रास  योजना  के  लिए

 पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से'वितरण के लिए घमराशि उपलब्ध की जा रही है ; इस धनराशि खज्यवार ब्योरा क्या है ; क्या सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है कि इनके लाभ का न््यायोचित वितरण नहीं किया जा रहा है ; और यदि तो इस संबंध में उपच्ारात्मक कद उठाये गये हैं ? धोजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कॉर्वा्वयन-“मंत्रालय में खुख ; से तक उत्तर-पूर्वी परिषद की योजना स्कीमों पर ख'करने के लिए विभिन्न
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 कार्याग्थयम  अभिकरणों को  कुल  739.77  करोड़  रु०  की  धनसशि  दी  इसमें  से  उत्तर-पूर्वी
 परिषद  हारा  223.95  करोड़  रु०  राज्य  सरकारों  को  तथा  बाकी  के  515.8)  करोड़  रु०  वे:सद्रोय
 अभिकरणों  तथा  क्षेत्रीय  निगमों  को  दिए  गए  ।

 उत्तर-पूर्वी  परिषद  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  दी  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौता  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 राज्य  जारी  की  गई  धनराशि

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  26.65

 2.  असम  49.10

 3.  मणिपुर  28.06

 4.  मेघालय  32.69

 5.  मिजोरम  24.59

 6.  नागालेंड  32.02

 1.  त्रिपुरा  30.84

 223.95  करोड़  रु०

 और  उत्तर  पूर्वी  परिषद  की  क्षत्रीय  योजनाओं  के  ह्कीमें  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  स्थानीय  विकास  कौ  विशिष्ट  आवश्यकताओं  के  आधार  न  कि
 किसी  विभाज्य  पूल  के  आधार  पर  तैयार  की  जाती  उत्तर-पूर्वी  परिषद  के  योजना  परिव्यय  का
 लगभग  प्रतिशत  उन  विद्युत  और  परिवहन  परियोजनाओं  के  लिए  रखा  जाता  है  जोकि  विशिष्ट
 अवस्थिति  वाली  होती  हैं  |  परियोजनाओं  के  कार्यास्थयन  की  जटिल  समस्याओं  के  कछ

 योजनाएं  क्षेत्रीय  निगमों  तथा  सीमा  सड़क  संगठन  जैसे  केन्द्रीय  अभिकरणों  के  जरिए  कार्यास्वित  की
 जाती  हालांकि  प्ृजी-निवेश  उल्लिखित  अभिकरणों  के  जरिए  किए  जाते  लेकिन  इनसे  आशिक
 और  सामाजिक  लाभ  राज्यों  को  प्राप्त  होते  हैं  ।  उत्तर-पूर्वी  परिषद  का  सांचवालय  क्षेत्रीय  असंतुलनों
 तथा  विशेष  श्रवस्थिति  संबंधी  असृधिधाओं  को  दर  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित
 किए  जाने  के  लिए  हरेणा  यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  स्कीमें  शामिल  करने  का  प्रयत्न  करता
 जिसका  पता  आर्थिक  महत्व  की  सड़कों  तथा  महस्वघूर्ण  स्थानी  विद्युत  उत्पाद/प्रेक्ण  सुविधाभों  जैसी
 सस््कीमों  से  लगता  है  |  विद्य्त  तथा  परिवहन  दक्ष  त्रकों  में  संसाधनों  कौ  भारी  खपत-की  वजह  से  राज्यों
 का  भाम  कम  रह  जाता  है  ।  उत्तर-पूर्वी  परिषद  की  हकोट्यों  को  धनराश्पिों  करा  समान
 क्तिर्ण  करने  का  प्रश्न  व्यवहायं  नहीं  है  ।

 हरण  मौत  हुम  कम्पनियों  को  धन  दिया  जाना

 521.  क्री  टो०  बाल  गोड़  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  भारतीय  नौवहन  ऋण  और  निवेश  कम्पनी  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट
 कम्पनी  भाफ  के  माध्यम  से  रूणण  नौवहस  कथश्पनियों  को  धन  दे  रही  है  ;

 यह  कम्पनी  रुप्ण  नौवहन  कम्पनियों  से  किस  दर  पर  ब्याज  की  वसूली  कर  रही  है  ;

 क्या  मौवहन  और  मत्स्यमपोतों  के  लिए  हाल  ही  में  स्थापित  एफ०  आर०ਂ  के

 माध्यम  से  मरम्मत  आदि  के  प्रयोजन  के  लिए  घन  दिया  जा  सकती  है  अथवा  सहायता  दी  जा  सकती
 और

 (a)  नौवहन  और  मत्स्यन  पोत  मरम्मत  आदि  के  प्रथोजम  के  लिए  किस  संगठन  से  सहायता
 मांग  सकते  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादेन  :  भौर  उन  नौबहन  कंपनियों  के
 भ्रश्न  जिन्होंने  भूतपूर्व  नौबहन  विकास  निधि  समिति  से  लिए  गए  ऋण  की  चुकौती  में  चूक  की
 विचार  किया  जा  सकता  है  बशरतें  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  आथिक  दृष्टि  स ेसक_्म  पाए  जाएं  ।  नौवहन
 ऋण  और  निवेश  कंपनी  पुनरूद्धार  के  लिए  प्राप्त  प्रस्ताओं  की  जांच  करती

 भूतपूर्व  नौवहन  विकास  निधि  समिति  के  साथ  चूकवर्ता  नौवहन  कंपनियों  के  साथ  हुए
 ऋण  समझौतों  के  अनुसार  उन्हें  बकाया  ऋणों  पर  8  प्रतिशत  वाषिव  की  दर  से  ब्याज  अदा  करना

 होता  है  ।

 नहीं  ।

 राजस्थान  में  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अम्तमंन  ऋण

 522.  भी  रास  सिह  यादव  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  |  1987  से  30  1987

 तक  कितने  व्यक्तियों  को  चुना  गया  ;

 इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  जिला  उद्योग  केन्द्रों  भर  इस  प्रकार  के  लाभाथियों  का
 चयन  करने  सम्बन्धी  समितियों  द्वारा  ऋण  नहीं  दिए  गए  ;

 इन  लाभार्थियों  को  सम्बन्धित  बेकों  द्वारा  ऋण  नहीं  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 सश्कार  का  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  ऋण  देने  में  वि

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादन  :  से  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्वरोजगार  देने  की  योजना  के  अन्तर्गत  वित्तीय  वर्ष  198  -88  के  लिए  प्राप्त  किए  जाने  वाले  वास्तविक
 लक्ष्य  राज्यों/संघ  राज्यों  क्षेत्रों  को  अभी  तक  आबंटित  नही  किए  गए  विलंब  से  बचने  के
 अनन्तिम  तौर  योजना  के  कार्यान्वयन  के  वास्ते  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  1986-87  के  लि
 निर्धारित  लक्ष्यों  के  30  प्रतिशत  के  लक्ष्य  की  सूचना  हाल  में  राज्यों/संध  राज्यों  को  दे  दी  गयी  अः
 जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  1987  की  तिमाही  के  दोरान  कोई  नए  मामले  स्पॉसर  नहीं  किए

 64



 7  1909  लिखित  उत्तर

 जाली  चेक  ओर  कार्डोंਂ  का  चलन

 523.  विष्णु  सोदो  :

 श्री  वनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  थिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  एक  ऐसा  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  पकड़ा  जो  करोड़ों  रुपए  के

 ट्रेवलर्स  चेकਂ  और  क्रोडिट  कार्डਂ  चला  रहा  था  जैसा  कि  8  1987  के  हिन्दुस्तान
 टाइम्स  में  समाचार  छपा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  देश  के  कानून  के  अन्तर्गत  किसी  व्यक्ति  अथवा  किस््हीं  व्यक्तियों  पर  इस  संबंध  में

 मुकदमा  चलाया  गया  है  ;  और

 देश  में  इस  प्रकार  की  अवेध  गतिविधियों  को  रोकने  क ेलिए  सरकार  का  और  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दस  :  से  प्रबंतन  निदेशालय
 के  अधिकारियों  द्वारा  सवंश्री  एस०  ए०  दीदानवाला  और  लक्ष्मण  वोरकरा  की  व्यवितगत  और

 रिहायशी  क्षेत्रों  की  तलाशी  के  कुछ  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  के  34,500
 अमेरिका  डालर  मूल्य  के  थौमस  कुक  ट्र  वल्स  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रंडिट  199  अमेरिको  डालर
 1050  डयूण  मार्क  और  120  अमेरिकी  डालर  के  ट्रंवलस  चंक  पकड़  गए  इस  संबंध  में  दोनो

 अभियुक्तों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  चूंकि  पकड़  ट्रैबलसं  चेक  जाली  पाए  गए  इसलिए  मामला
 केन्द्रीय  जांच  अपराध  शाखा  बंबई  के  पास  भेज  दिया  गया  निर्णयात्मक  कार्यवाही  आरंभ
 करके  और  /  अथवा  अभियोग  चला  कर  और  सुधारात्मक  उपाय  जैसा  भी  आवश्यक  समझ्षा

 उचित  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 मति  संवाहकता  संबंधी  अनुसंधान

 524.  प्रो०  पो०  ले०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अति  संवाहकता  के  क्षेत्र  में  भारी  गुजाइश  है  तथा  इस  क्षोत्र  में

 विस्तृत  अनुसंधान  किए  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  भविष्य  में  वेशानिक  और  ओऔद्योगिक  विकास  की  भारी  क्षमता  को  देखते  हुए
 सरकार  का  इस  क्षत्र  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  मंत्रालय  में  राज्य  सण्त्री  तथा  सहासागर  परमाणु  ऊर्जा
 निकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  झमत्री  के०  आर०  :  हां  ।  किन्तु  भारी
 क्षमता  केवल  तभी  प्राप्त  वी  जा  जब  अतिचालक्ता  की  प्रक्रिया  तरल  हीलियम  ताप  की  तुलना
 में  काफी  उच्च  ताप  में  उपलब्ध  हो  और  इंजीनियरी  अनप्रयोगों  के  लिए  उपयुक्त  सामग्रियों  का  विकास

 हो  जाए  ।

 सरकार  ने  अतिचालकता  के  अनुसंधान  ओर  इसके  अनुप्रयोगों  को  बढ़ावा  देने  के  अनेक
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 उपाय  किए  सरकार  ने  निम्नलिखित  दो  राष्ट्रीय  निकायों  का  गठन  किया  हैं  :

 ()  सर्वोच्च  जिसमें  प्रधान  मंत्री  चेयरम॑न  होंगे  और  तीन  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्री  होंगे
 तथा  सम्बन्धित  अनुसंधान  और  विकास/वेशञातिक  और  औद्योगिक  अभिकरणों  क्रे
 निधि  होंगे  ।

 (#):  कार्यक्रम  प्रस्न्ध  जिसमें  सुप्रसिद्ध  प्रौद्योगिकीविद  होंगे  तथा  संबंधित
 बेज्ञानिक  अभिकरणों  और  ठदयोगों  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।

 इन  दो  निकायों  द्वारा  अभिचालकता के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  आधार  पर  समन्वित  कार्यक्रम  तैधार
 किये  जो  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  हारा  आयोजित  और  सेवित  होंगे  ।

 भारत  कोद

 525.  थी  श्ीबल्लभ  पाणिप्ही  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजनाबद्ध  विकास  के  लिए  संसाधन  जुटाने  हेतु  कुछ  देशों  में  भारत  कोष  बनाया  जा
 रहा  है  ;  भर

 यदि  तो  यह  किन-किन  देशों  में  ओर  कब  से  अनाया  गया  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम
 निकले  हैं  !  .

 विस  संत्रो  तथा  धानिस्य  मंत्री  नारायण  दस  :  और  1986
 में  भारत  के  यूनिट  ट्रस्ट  और  मेरिल  लाइन्च  केपिटल  म्र्किट  द्वारा  विदेशों  में  भारत  कोष  के  नाम  से
 एक  कोष  पहले  ही  बनाया  जा  चुका  इस  कोष  की  स्थापना  अनिवासी  भारतीयों  और  भारत  के
 बाहर  के  प्रन्य  निवासियों  को  भारत

 की  प्रतिभूतियों  के  बाजारों  में  निविश  करने  के  लिए  की  गई  है  ।
 कोष  के  शेयर  लन्दन  के  स्टाक  एक्सचेंज  में  सूचीबद्ध  व्ययों  को  घटाकर  इस  कोष  में  कुल  746.00
 लाख  पौंड  का  अंशदान  हुआ  और  इसे  1986  के  अन्त  तक  भारत  भेज  दिया  गया  था  ।
 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  को  यह  राशि  रुपयों  में  अर्थात्  139.48  करोड़  रुपए  प्राप्त  हुई  जिसमें
 कांश  राशि  का  निवेश  भारत  में  प्रतिभूतियों  में  किया  जा  चुका  है  ।

 आधुनिक  इ  जोनियरो  ओर  जेब  प्रोश्योगिको

 526.  भी  सो०  माधव  रंडी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  आधुनिक  इंजीनियरी  और  जैव  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  कोई  कार्य  हो  रहा
 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 निकी  ओर  अ  तरिक्ष  घिमाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  :  हां  ।

 (a)  जंबकीय  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  अणुओं  जैसे  प्रौटीनों  और  न्यूक्लोक  अम्लों  का  पृथक््करण  और
 आण्विक  स्तर  :  जैवकीय  नाइट्रोजन  पर  जोन  अभिव्यक्ति  का

 प्रतिबल  रेशम  प्लाजमीनोजन  सक्तियकअण्विक  जेविकी  के  लिए
 रकोविध्ान  सम्बन्धी  किटों  और  टोकों  के  उत्पादन  के  लिए  अनुवंशिको  इंजीनियरी  पहलू  पर  अध्ययन  ;
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 ऊतक  संवधंन  के  माध्यम  से  संचरण  के  लिए  :  नारियल  भ्र,ण  प्र्चोगिकी
 का  प्रयोग  करते  हुए  मवेशियों  में  रोगवाहक  कीटाणुओं  से  उत्पन्न  रोगों  के  निग्रंत्रण  के  लिए
 जेवकीय  जैसे  कई  क्षेत्रों  में  देश  में  विभिन्न  संस्थाओं  द्वारा  आधारभूत  एबं  साथ  ही  अवुप्रयुक्त
 अनुसंधान  और  विकासात्मक  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 डिबेंच्रों  को  जारो  करने  संबंधी  सागंनिर्देश

 527.  भोमतोी  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1984  में  डिबेंचरों  के  जारी  करने  संबंधी  मागनिर्देश  के  अनुसार  यह  उपबंध
 था  कि  अपरिवतंनीय  डिबेंचरों  और  परिवर्तंतीय  डिबेंचरों  के  अपरिवर्तनीय  भाग  को  सरकार  की

 अनुमति  से  साम्यपू जी  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  ;

 क्या  डिबेंचरों  के  साम्य  पूजी  में  परिवर्तत  के  आवेदन  के  सम्बन्ध  में  अनुमति  अथवा

 अस्वीकृति  देने  के लिए  कोई  नियम  बनाये  गए  थे  अववा  कोई  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  नियमों  अथवा  मार्गनिर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  अपरिवतंतीय  डिबेंचरों  के  साम्यपूजी  में  परिवर्तित  किए  जाने  का  उपबंध  अब  भी

 लागू  है  ;  यदि  तो  इसे  कब  बदला  गया  था  और  उस्ते  किन  परिस्थितियों  के  अन्त्गंत  बदला

 गया  था  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्रो  नारायण  दत्त  :  हां  ।

 ऋणपत्रों  के  निर्गेम  के  सम्बन्ध  में  सितम्बर  1984  में  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  की  एक
 प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलष्न  है  ।

 अपरिवतेनीय  ऋणपत्रों  को  परिवर्तित  किए  जाने  की  अनुमति  जिस  उपबंध  के  अधीन  दी

 जाती  वह  उपबंध  प्रभावपूर्ण  रूप  से  प्रवुत्त  नहीं  है  क्योंकि  10  1985  को  इस  आशय  का

 निर्णय  लिया  गया  था  कि  ऐसी  पारंवतंनीयता  की  अनुमति  न  दी  उपयं,क्त  निर्णय  यथा-निवेदित

 भारी  मात्रा  में  चल  रहे  ऐसे  सट्टं  बाजी  क॑  ऐसे  कारोबार  को  ध्यान  में  रखकर  लियागया  था  जो  कि

 मुख्यतः  इस  प्रत्याशा  के  आधार  पर  चल  रद  था  कि  किसी  दिन  भविष्य  में  ऐसी  परिवततंन्ीयता  के  लिए

 छूट  दे  दी  जाएगी  ।

 विधरण

 भारत  सरकार

 वित्त  मंपालय

 आर्थिक  कार्य  विभाग

 पूजी  निर्गम  नियंत्रक  का  कार्यालय

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  द्वारा  ऋणपत्रों  के  निर्गंम  के  संबंध  में  कार्य  मिश्र

 इन  मार्गे-निर्देशों  को  सरकार  द्वारा  17  1982  को  जारी  किये  गए  मार्फनिर्देशों  का

 अधिक्रमण  करते  हुए  जारी  किया  गया  है  ।
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 1.  प्रधरलनोयला

 ये  मार्ग-निर्देश  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  और  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  जारी

 किए  जाने  वाले  प्रतिभूत  परिवर्तंतीय  पत्रों  तथा  अपरिवर्तनीय  ऋणपत्रों  पर  लागू  होंगे  ।

 2.  निर्गम  का  उद्देश्य
 निगम  का  उहं श्य  निम्नलिखित  उद्देश्यों  में  से  या एक  या  एक  से  ज्यादा  भी  हो  सकेगा  ;

 (i)  नई  कम्पनियों  की  स्थापना  ;

 (४)  विद्यमान  परियोजनाओं  का  विस्तार  अथवा

 (४)  आधुनिकीकरण  के  लिए  सामान्य  पू  जीगत

 (iv)  बेंकों/वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  और/अथवा  किसी  विधिक  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमति
 योजनाओं  के  अनुसरण  में  कम्पनियों  का  विलियन/एकीकरण  ;

 (५)  बेंकों/वित्तीय  संस्थानों  और/अथवा  किसी  अन्य  विधिक  प्राधिकारी  द्वारा  यथा  अनुमोदित

 पूजी  सम्बन्धी  पुनः  व्यवस्था  ;

 (२)  कानूनी  व्यवस्था  और/अथवा  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  ब्यवहार  अधिनियम  के

 अनुसरण  में  परिप्तरम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  ;  और

 (vii)  कायेचालन  पूजी  की  आवश्यकताओं  के  लिए  कम्पनी  के  दीधंवाधिक  साधनों  का

 संवर्धन  ।

 3.  निर्गम  को  सात्रा

 कार्य  चालन  पूजी  की  आवश्यकताओं  के  मामले  में  जा  ऋणपत्र  जारी  किए  जाएंगे  उनकी  राशि

 सकल  चालू  ऋणों  मौर  अग्निमों  की  राशि  के  20  प्रतिशत  भाग  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 परियोजना  वित्तपीषण  तथा  अन्य  उद्दव  श्यों  की  पूर्ति  के लिए  जारी  किये  जाने  वाले  ऋणपत्रों  की  राशि

 का  निश्चयन  वित्तीय  संस्थानों/बेंकों/सरकार  द्वारा  एक्राधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  अधीन  वित्तपोषण  को  योजना  के  लिए  दिये  गए  अनुमोदन|के  आधार  पर  किया

 उपयुक्त  ऋणपत्नों  के  निगंम  के  प्रत्युत्तर  मे  अधि-अभिदान  प्राप्त  होने  की  दशा  में  कम्पनियों

 को  अपरिवतेनीय  ऋणपत्रों  के  मामले  में  मूल  निगम  की  राशि  जिसके  सम्बन्ध  में  पूजी  निर्मम

 श्रक  से  शुरू  में  अनुमति  लो  गई  अधिक  से  अधिक  50  प्रतिशत  तक  की  अभिदान  की  राशि  अपमे

 पास  अन्य  शर्तों  को  पूरा  किए  जाने  के  निबन्धन  पर  अपने  पास  अवधारित  कर  लेने  की  अनुमति  होगी  ।

 4.  ऋण-साभान्य  शेयर  अनुपात

 ऋण  और  सामान्म  शेयरों  का  अनुपात  आमतौर  पर  2:  1  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिए  का  अर्थ  समस्त  सावधिक  ऋणपत्र  ओर  जिनकी  आरंभिक  परिपक्वता  अवधि

 5  वर्ष  या  उससे  अधिक  की  होगी  और  इसमें  उन  सभी  पर  व्युत्पन्न  ब्याज  की  राशि  भी  शामिल  होगी  ।

 उसमें  समस्त  आस्थगित  भुगतांन  सम्बन्धित  देवदारियां  सम्मिलित  किन्तु  इसमें  अत्यधिक  बैंक

 उधार  भोर  जनता  शेयर  धारकों  तथा  कमंचारियों  से  प्राप्त  अप्रतिभूत  निक्षप  ओर  अन््यों  से

 प्राप्त  प्रतिभूति  ऋण  भथवा  निक्ष  प  सम्मलित  नहीं  इसमें  प्रस्तावित  ऋणपत्र  की  राशि  भी  शामि
 सोशी
 हागा  1
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 शेयरਂ  का  अथे  होगा  चुकता  शेयर  पूजी  जिसमें  तरजीही  पूंजी  और
 भबाघ  प्रारक्षित  निधि  सम्मलित  है  |

 टिप्पणो  1.  उपयुक्त  मार्गनिदेश  संख्या  3  और  4  के  अन्तगेंत  परिकलन  कम्पनी  के  अद्यतन

 लब्ध  लेखापरीक्षित  तुलनपत्र  के  आधार  पर  किया  जाएगा  ।

 टिप्पणी  2.  ऋण  सामान्य  शेयरों  के  निर्धारित  2  :  1  के  अनुपात  में  पैट्रो
 कागज  तथा  नौवद्न  आदि  ज॑सी  पूजी  प्रधान  परियोजनाओं  फे  मामले  में  ढील  दिए  जाने  के  प्रश्न  पर

 सहानुभूतिपूरवंक  विचार  किया  जा

 5.  ब्याज  को  दर

 परिवतंनीय  ऋणपत्रों  के  मामले  में  ब्याज  की  दर  |  3.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  से  ज्यादा  नहीं  होगी  ।

 अपरिवतंनीय  ऋणपन्नों  के  मामले  में  ब्याज  की  दर  15  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  से  ज्यादा  नहीं  होगी  ।

 6.  मोचन  को  अवधि

 निम्नलिखित  मामलों  को  छोड़कर  ऋणपत्नों  को  7  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले
 चित  नहीं  कराया  जा  सकेगा  :

 (i)  किसो  भी  कम्पनी  ऋणपन्नों  को  निगम  की  तारीख  से  वर्ष  से  लेकर  वर्ष  तक

 इस  रीति  से  विमोचित  करवान  का  त्िकल्प  प्राप्त  कि  विमोचन  की  औसत  अवधि

 7  वर्षों  ही  की  बनी  रहे  ।  ऐसे  विकल्प  का  प्रयोग  करते  छोटे  निदेशकर्ताओं

 जिनके  पास  5000  रुपए  के  अंकित  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  के  ऋणपन्र  नहीं  केवल

 एक  ही  किस्त  में  रकम  अदा  कर  दी

 (ii)  अपरिवर्तनीय  ऋणपत्रों  अथवा  परिवर्तनीय  ऋणपत्रों  के  अपरिवर्तंतीय  भाग  कंमामले  में
 कम्पनी  को  यह  विकल्प  प्राप्त  होगा  कि  वह  पूजी  निर्गम  नियंत्रक  की  स्वीकृति  से  उसके
 द्वारा  निर्धारित  मूल्य  ऋणपत्नों  को  पूर्ण  रूप  से  सप्मान्य  शेयरों  में
 चरतित  करा  सकेगी  ।  ऋणपतन्र  धारकों  को  इस  अधिकार  का  प्रयोग  न  करने  के

 लिए  स्वतंत्रता  प्राप्त  होगी  ।

 7.  विमोचन  को  तारोख  को  कोसत

 अंकित  मुल्य  के  5  प्रतिशत  तक  का  विमोचन  के  समय  केवल  अपरिव  तंनीय  ऋणपत्रों

 के  मामले  में  ही  दिए  जाने  को  अनुमति  दो  जा  सकंगी  ।

 8.  ऋणपत्रों  का  सूल्य

 ऋणपत्रों  का  अंकित  मूल्य  सामान्यतया  100  रुपया  प्रति  ऋण  पन्र  रहेगा  ।

 9.  ऋणपत्रों  को  सूचोबद्ध  करना

 निम्नलिखित  मामलों  को  छोड़कर  ऋणपत्नरों  को  सामाम्यतया  स्टाक  एक्टेंजों  में  सूचीबद्ध  किया

 जाएगा  _

 (7)  कम्पतियां  अपरिवतंनीय  ऋणपत्रों  को  बैंकों/वित्तीय  संस्थानों  तथा  ऐसे  अभिकरणों
 कि  सेवा  ग्रूप  बीमा  के  पास  प्राइवेट  तौर  पर  रख  सकेंगी  जिनका  अनुमोदन

 पूजी  निगंम  नियंत्रक  ने  किया  होगा  ।
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 (ii)  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक  के  अनुमोदन  से  अपरिव्तनीय  निगमित  निकायों

 तथा  व्यक्तियों  के  पास  भी  रख  सकेंगी  ।

 10.  ऋणपत्रों  को  प्रतिभूति
 केवल  प्रतिभूत  ऋणपत्रों  को  हो  जनता  में  जारी  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जा  सकेगी  ।

 11.  ऋणपत्रों  को  हासोदारों

 ऋणपत्रों  के  निर्गंभ  की  हामीदारी  दी  इस  संबंध  में  ढील  दी  जा  सकेगी  जब  पूजी
 निर्गंम  नियंत्रक  इस  बात  से  अन्यथा  संतुष्ट  हो  कि  निर्गग  की  हामीदारी  दिए  जाने  की  कोई  जरूरत

 नहीं  है  ।

 12.  ऋणपत्रों  के  निर्गेम  का  प्रस्ताव  करने  वालो  कम्पतियों  के  शेयरों  को  सूचीबद्ध  करना

 (i)  जो  कम्पनी  ऋणपत्र  जमा  करना  चाहती  शेयर  एक  या  एक  से  अधिक  स्टाक

 एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  होने  चाहिएं  और  इसके  शेयरों  का  बाजार  में  उद्धत
 पन्नों  को  जारी  करने  के  लिए  दिए  गए  आवेदन  पत्र  की  तारीख  से  पहले  6  महोनों  के
 दौरान  सममूल्य  के  बराबर  अथवा  सममूल्य  से  ऊपर  रहा  होना  चाहिए  ।

 (ii)  कम्पनियों  के  शेयरों  और  ऋणपन्नों  को  एक  साथ  सूचीबद्ध  कराए  जाने  की  अनुमति  भी
 दी  जा  सकेगी  ।

 (ii)  शेयरों  को  सूचीबद्ध  कराने  का  उपबंध  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  पर  लागू  नहीं  होगा
 बशरतें  कि  ऐसी  कम्पनियों  के  शेयरों  का  उचित  मूल्य  सममूल्य  के  बराबर  या  उससे
 अधिक  हो  और  ऐसी  कम्पनियों  ने  प्रस्तावित  निर्गंम  के  वर्ष  से  तुरन्त  पूव॑ंवर्ती  वर्ष
 में  लाभांश  घोषित  किया  हो  ।

 13.  शेयर  निर्गंम  को  ऋगपतन्र  से  संपोजित  करना

 शेयरों  और  ऋणपत्रों  से  संयोजित  निर्गंग  की  अनुमति  क्वेवल  उन्हीं  मामलों  में  दी  जा  सकेगी
 जिनमें  अपरिवतंतीय  ऋणपत्रों  के  संबंध  में  प्रस्तावत  ब्याज  की  दर  परिव्तंनीय  ऋणपत्रों  के  लिए  निर्धारित
 ब्याज  की  दर  अधिकतम  से  ज्यादा  नहीं  होगी  सामान्य  शेयरों  तथा  परिवतंनीय/अपरिवततंनीय  ऋणपत्रों
 को  एक  साथ  जारी  करने  की  अनुनत्रि  इस  शर्त  पर  दी  जा  सकेगी  कि  निवेशकर्ता  अपनी  इच्छा  के

 अनुसार  शेयरों  अथवा  ऋणपत्रों  अथवा  दोनों  के लिए  अभिदान  कर  सकने  के  मामले  स्वतंत्र  है  ।

 14,  अतिरिष्त  प्रोत्साहन

 ऐसी  योजनाओं  क्री  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  जिनका  उद्देश्य  13.5  प्रतिशत  से  भी  अधिक  दर  से
 ब्याज  दिलवाने  की  व्यवस्था  करना  हो  किस्तु  जिनमें  ये  ऋणपज्नों  के  निर्गंमों  के  अन्तनिदित
 तत्व  विद्यमान  हों  ।

 ऐसे  गेर  वित्तीय  प्रोत्ताहन  दिए  जाने  की  अनुमति  भी  नहीं  दी  जिनके  परिणामस्वरूप
 जन-साधारण  को  एक  कम्पनी  के  उत्पादों  को  प्राप्त  करने  में  रकावट  का  सामना  करना  पहू  अथवा

 बस  व्यवस्था  के  अन्य  पहल  अवांछनीय  हों  ।

 नई
 दिनांक  :  15  1984
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 निकालने  संबंधी  प्रोश्ोगिको

 528.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  अधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि
 नामक  महत्वपूर्ण  इलेक्ट्रानिक  सामग्री  निकालने  को  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकसित  कर  ली

 गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  संबंध  में  कया  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  अथवा  की  जा  रही  है  ;

 रक्षा  व  शांतिपूर्ण  कार्यों  क ेलिए  की  व्यवहारिक  उपयोगिता  क्या

 और

 देश  में  इस  सामग्री  की  आवश्यकता  और  मांग  कितती  तथा  नवीनतम  विकसित  इस
 प्रौद्योगिकी  के  द्वारा  कितना  निकाले  जाने  का  अनुमान  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 िकी  और  अतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  और  केन्टीय

 इलैक्ट्रो-रसायन  अनुसंधान  कराइकुडी  जो  कि  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद
 की  एक  प्रयोगशाला  1977  में  एलुमीनियम  आगलमों  के  प्रयुक्त  बेयर  द्रव  से  गैलियम  धातु  निकालने
 के  लिए  एक  प्रयोगशाला  स्तर  की  प्रक्रिया  का  विकास  किया  था  ।  इस  प्रक्रिया  के  आधार  एन०
 आर०  डी०  सी०  तथा  मद्रास  एलूमीनियम  कम्पनी  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  तेयार  वित्त-पोषित  और  संब्धित
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मैसूर  तमिलनाडु  में  मद्रास  एलूमीनियम  कम्पनी  के  संयंत्र  में  एक  प्रायोगिक
 संयंत्र  स्थापित  किया  गया  है  ।  एन०  आर०  डी०  वैज्ञानिक  ओर  ओऔद्योगिक  अनुसंधान  विभाग
 की  सावंजनिक  क्षेत्र  की  एक  कम्पनी  जो  देशी  प्रौद्योगिकियों  के  उनकी

 करण  तथा  उन्हें  लाइसेंस  दिये  जाते  को  प्रोत्साहन  देती  है  ।  जिस  प्रौयोगिक  संयंत्र  ने  1986  में
 कार्य  करता  प्रारम्भ  किया  वह  अब  इस  स्थिति  में  आ  गया  है  कि  उसमें  99.9  प्रतिशत  से  भी

 अधिक  शुद्धता  बाली  गैलियम  धातु  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  बारे

 में  एन०  आर०  डी०  सी०  द्वारा  जारी  प्रैस  विज्ञप्ति  विवरण  के  रूप  में  संलष्न  है  ।

 इस  परियोजना  में  शामिल  अन्य  अभिकरणों  के  साथ  एन०  आर०  डी०  मद्रास

 एलुमीनियम  कम्पनी  में  संघंत्र  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  उपायों  पर  विचार  कर  रही  ताकि  बड़  रही

 घरेलू  ओर  विदेशी  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 लेजर  तथा  अन्य  आप्टो-इलैक्ट्रोनिक  गति  कम्प्यूटर  मेमोरी  साधनों  तथा

 दूर-संचार  और  अंतरिक्ष  कार्यक्रमों  में  प्रयुक्त  तमाम  सूक्ष्य  तरंग  अधं-चालक  साधनों  के  लिए

 गैलियम  आधारभूत  कच्ची  सामग्री  है  ।

 देश  में  गैलियम  की  आवश्यकता  का  आकलन  क़िया  जा  रहा  है  ।
 मद्रास  एलूमीनियम

 पनी  के  एलूमीनियम  आगलक  संयंत्र  द्वारा  पूरी  क्षमता  से  उत्पादन  शुरू  कर  देने  पर  इस  संयंत्र  में

 निकलने  वाले  संभावित  गैलियम  की  मात्रा  400  किलोग्राम  प्रतिवर्ष  आंकी  गई  है  ।

 ।
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 विवरण

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  परिथद्

 एन०आर०डो०सी०  द्वारा  की  प्राप्ति  में  उपलब्धि

 देश  ने  गत  थांच  वर्षों  के  दौरान  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  प्र  यास  के  द्वारा  इलेक्ट्रोनिक  की

 एक  नाजुक  सामग्री  तैयार  करने  में  उपलब्धि  प्राप्त  की  तमिलनाडु  में  मद्रास  एलूभीनियम
 कप्पनी  के  एलूमीनियम  संयंत्र  के  बेयर  द्रव  से  गैलियम  निकालने  का  एक  प्रायोगिक  सयंत्र  मद्रास  कंपनी

 द्वारा  एन०  आर»  डी०  सी०  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  वित्तपोषित  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स्थापित  किया

 गया  है  ।

 यह  प्रायोगिक  संयंत्र  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  केंद्रीय  इलैक्ट्रो-रसायन

 अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  अनेक  वर्षों
 से बहुत  परिश्रम  से  विकसित  की  गई  प्रक्रिया  पर  आधारित

 जबकि  इसकी  प्रतिष्ठापन  और  संस्थान  केंद्रीय  इर्सक्ट्रो-ससायन  अनुसंधान  संस्थान  की

 सहायत  से  मद्रास  एलूमीनियम  कम्पनी  द्वारा  किया  गया  प्रायोगिक  संयंत्र  से  प्राप्त  गलियम  का

 केंद्रीय  इलैक्ट्रोरसायन  अनुसंधान  संस्थान  तथा  न्यूक्लियर  फ्यूल  हैदराबाद  दोनों  द्वारा

 विश्लेषण  किया  गया  है  और  इसे  3  एन  शुद्धता  अर्थात्  99.9  प्रतिशत  शुद्धता  से  भी  बेहतर  पाया

 गया  है  ।

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  में  अपर  सचिव  श्री  अशोक  पार्थंसारथी  द्वारा  पिछले

 सप्ताह  मद्रास  एलूमीनियम  कम्पनी  में  एक  उच्च  स्तरीय  बंठक  आयोजित  की  जिसमें  एन०
 आर०  डी०  केन्द्रीय  इलक्ट्रो-रसायन  अनुसंधान  मद्रास  एलूमीनियम

 स्यूक्लियर  फ्यूल  कम्पलेक्स  तथा  इलैक्ट्रोनिक्स  विभाग  से  आये  विशेषज्ञों
 ने इस  परियोजना  को  सफल

 बताया  ।

 एन०आरश्डी०सी०  द्वारा  न्यूक्लियर  फ्यूल  कम्प्लैक्स  को  शामिल  किए  जाने  और  केंद्रीय

 रसायन  अनुसंधान  संस्थान  और  मद्रास  एलूमीनियम  कम्पनो  के  साथ  सहयोग  बढ़ाये  जाने  क॑  फलस्वरूप

 न्यूक्लियर  फ्यूल  कम्प्लैक्स  मद्रास  एलूमीनियम  कंपनी  के  गैलियम  को  5  एन  शुद्धता  अर्थात्  9..999
 प्रतिशत  शुद्धता  तक  परिष्कृत  कर  पाया

 इसेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  में  गैलियम  का  महत्वपूर्ण  स्थान  क्योंकि  यह  लेजर  और  अन्य

 इलैक्ट्रोनिक  साधन  तथा  दूर-संचार  और  अन्तरिक्ष  कायंत्रमों  में  प्रयुक्त  तमाम  सूक्ष्मतरंग
 चालक  तैयार  करने  के  लिए  आधारभूत  कच्बी  सामग्री  आज  विश्व  में  अतिशुद्ध  गैलियम  का

 कुज्न  उत्पादन  केवल  लगभग  14  टन  सभी  विकसित  देशों  के  गैलियम  के  अपने  स्रोत

 नहीं  हैं  ।  जापान  अपने  इलैक्ट्रोनिक  उद्योग  के  लिए  कई  टन  गेलियम  का  आपात

 करता  है  |

 एन०  आर०  डी०»  सी»  केंन्द्रीय  इलैक्ट्रो-ससायन  अनु  संघान  संस्थान-मद्रास  एलूमीनियम
 कम्पनी  की  यह  उपलब्धि  भारतीय  इलैक्ट्रोनिकक्त  उद्योग  के  क्षेत्रों  में  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  बल्कि

 इस  देश  को  एक  मुख्य  सामग्री  के  निर्यात  से  उच्च  मूल्य  दिलाने  के  लिए  सुअवसर  प्रदान  करती  है  ।

 इस  परियोजना  में  शामिल  अन्य  अभिकरणों  कं  साथ  मद्रास  एलूमीनियम
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 कंपनी  में  प्रायोगिक  संयंत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  क  उपायों  पर  विचार  कर  रही  ताकि  बढ़  रहो  स्वदेशी
 ओर  विदेशी  मांग  को  पूरा  किया  जा  है

 असम  में  कल्याण  पोजनाएं

 529.  थी  भद्ठ  श्वर  तांतो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  जनजातोय

 और  विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तर्गत  असम  के  लिए  कोई  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  असम  में  इस  अवधि  में  प्रत्येक  कल्याण  योजना  पर  कूल  कितनी  धनराशि  खर्च

 की  जाएगी  ?

 कल्पाण  संत्रालय  में  उष  मंत्रों  गिरिधघर  :  और  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 असम  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आदिवासी  उप-योजना  और
 विशेष  कम्पोनेंट  योजना  में  आवंटित  धनराशि

 (९०  खालों

 ऋण  आदिबासी  उप  योजना  विशेष  कम्पोनेट

 सं  योजना

 1  2  3  4

 राज्य  योजना  से  धनराशि

 1.  कषि
 1720.00  360,00

 2.  भूमि  रसाव  225.00  40  00

 3.  पशुपालन  भौर  चिकित्सा  320-00  126.00

 4.  ढेरी  विकास  112.00  50.00
 ,  5  मछली  पालन  110.60  318.50

 6.  ग्रामीण  विकास  1192.80  820.00

 १.  साप्ाजिक  वनविद्या  316.00  75.00

 8.  पंचायत  और  समुदाय  विकास  300.00  120.00

 9.  रेशम  उत्पादन  249.30  100.00

 10.  हथकरथा  ओर  वस्त्र  278.30  200.00

 ,  11.  सहकारिता  558.60  290:00

 12.  सिचाई  3933.00  700.00

 13.  प्रामीण  विज्ञ  तीकरण  2200.00  522.00
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 1  2  ३  ।

 14.  भूमि  सुधार  118.75

 15.  ग्राम  और  लधु  उद्योग  92.10  65.30

 16.  सड़के  1446.10  319.30

 17.  शिक्षा  2405.00  700.00

 18.  कला  और  संस्कृति  30.80  न

 19.  स्वास्थ्य  912-00  400.00

 20  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  2339.10  630.00

 21.  आवास  बोड  55.50  74.00

 22.  ग्रामीण  आवास  स्थल  150.00  180.00

 23.  शिल्पकला  और  प्रशिक्षण  80.00  न

 24.  पिछड़ा  वर्ग  305.00  320.00

 25.  समाज  कल्याण  39.00  16.25

 26.  पोषाहार  345.00  266.14

 जोड़  :  19863.95  669  2.49

 विश्लेष  केन्द्रीय  सहायता
 3192.00  1071.00

 जोड़  :  23055.95  7763.49

 ©  क्षंत्रवार  ब्यौरा  उपबब्ध  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में  ग्रामोण  बेकों  को  शालाए  खोलना

 530.  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  कितने  ग्रामीण  बे  क  हैं  तथा  प्रत्येक  बे  क  की  कितनी  शाखाएं  हैं  और  उन  जिलों
 के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  ये  शाबाएं  स्थित  हैं  ;

 क्या  महाराष्ट्र  में  थाणा  ग्रामीण  बेंक  जिसकी  स्थापना  30  1986  को  की  गई
 की  कोई  शाला  नहीं  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बैंक  सेवा  क्षेत्रीय  बोडे  ते  थाणा  ग्रामीण  बैंक  के  लिए  कोई  कर्मचारी

 नियुक्त  नहीं  किया  है  ;  और

 यदि  तो  थाणा  जिला  में  बैंक  शाखाएं  खोलने  और  कर्मचारी  नियुक्त  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  जरूरतमंद  लोगों  को  लाभ  मिल  सके  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  जनादंन  :  इस  समय  महाराष्ट्र  में  कायं  कर  रहे
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  के  उनमें  से  प्रत्येक  की  शाखाओं  की  संकृधरा  और  उतके  अन्तगंत  आने  वाले
 जिलों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  ठाणे  ग्रामीण  बेंक  30  1986  को  स्थापित  किया  गया  था  और  नई
 शाखाएं  खोलमे  के  वरास्ते  इसे  26  केन्द्र  आवंटित  किए  गए  हैं  ।  भारतीय  रिजये  बेंक  की  सूचना
 के  अनुसार  ग्रामीण  बैक  ने  कमंचारियों  की  कमी  के  कारण  इन  26  केन्द्रों  में  स ेकहीं  पर  भी  शाखा  नहीं
 खोली  ।

 सरकार  ने  उन  सभी  बैकिग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  के नाम  मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं  जिन्हें
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के लिए  कमंचारियों  की  भर्ती  का  काम  भी  सौंपा  गया  है  ।  सम्बद्ध  बेंकिंग.सेवा  भर्ती
 बोर्ड  महाराष्ट्र  में  ठाणे  ग्रामीण  बेक  सहित  सभी  क्षत्रीय  ग्रामीण  ब  को  के  कमंचारियों  की  भर्ती  के
 वास्ते  कदम  उठा  रहा  इसी  बीच  प्रायोजक  बे  क  कुछ  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  कुछ  कमंचारी  देने  की
 कोशिश  कर  रहा  है  ।

 विवरण

 महरिष्ट्र  में  ग्रामीण  बेंक  शाखाएं

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  बैंक  के  अन्तर्गत  आने  वाले  शाखाओं  की  संख्या

 का  नाम  जिलों  के  नाम  (30-3-87

 2  3

 1.  मराठवाड़ा  ग्रामीण  बेंक  नांदेड  54

 परभानी  (57

 भीर  42

 लन्तूर  33

 उसमानावाद  32  8)
 2.  औरंगाबाद  जालना  ग्रामीण  बेंक  भोौरंगाबाद

 :
 25

 जालना  23  (48  )

 3.  अन्द्रपुर-गिदचिरौली  प्रामीण  बेंक  बन्द्रपुर  23  *

 गिदचिरोली  22  (38)

 4.  अकोला  प्रामीण  बैंक  अकोला  39  (39)

 5.  रत्नगिरि  सिधुद्यु्ग  ग्रामीण  बेक  रत्नगिरि  22

 सिुदुर्ग
 40  (32)

 6.  सोलापुर  ग्रामीण  बैंक  सोलापुर  30  (30)

 भंडारा ग्रामीण बैंक भंडारा 40 (40) 75
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 8.  धवतमाल  प्रामोण  बक  यवतमाल  12  (12)

 9.  बुलढ़ाना  ग्रामीण  बेंक  बुल्ढाना  1  (1)

 10;  ठाणे  ग्रामीण  बैक  ठाणे  1  (1)

 ठिप्पणी  :  कोष्ठक  में  दिए  गए  आंकड़े  शाखाओं  की  कल  संख्या  के  चोतक  हैं  ।

 अनिवासी  भारतीयों  से  प्राप्त  हुए  प्रामोण  परियोजना  संबंधो  प्रस्ताव

 531  झोसती  एन०  पी०  झांसों  लक्ष्मो

 हा०  टौ०  कल्पना  देथी  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  कृषि  विकास  में  बड़  पैमाने  पर  तेजी  लाने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों
 से  देश  के  चने  हुए  क्षत्रों  में  प्रमाण  परियोजनाएं  आरम्भ  करने  के  लिए  कहा  है  ;|

 क्या  इस  संबंध  में  भारतोथों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 कृषि  के  क्षेत्र  में  अनिवासी  भाश्तीयों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  और
 कवम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जिस  संत्री  तथा  बाणिज्य  संत्रो  ताशायण  बस  :  नहों  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  हीं  नहीं  होता  ।

 अनिवासी  भारतीयों
 को

 इस  समय  भूमि  को  आधार  बनाकर  किए  जाने  वाले  कारोबार
 भर्थात्  जमीन  मकान  आदि  के  खेती  बाड़ी  और  बांगान  इस्यादि  में  पूजी  का  निवेश  करने  की
 अनुमति  नहीं

 सिगरेट  निर्माताओं  की  ओर  बकाथा  उत्पाद  शुल्क
 532.  भौ  बो०  शोभनाप्रोश्वर  राव  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1987  को  सिगरेट  बनाने  वाली  कम्पनियों  की ओर  उत्पाद  शल्क  की  क्तिनी
 धनराशि  बकाया  थी  ;

 हु

 >  यह  धनराशि  कब  से  देय  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं

 उक्त  द  य  राशि  की  वसूली  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  प्रत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जवादंत  :  से  (7)  संभव  सीमा  तक  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी
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 प्रमण  जनजातीय  भाधाओं  के  विकास के  लिए
 कक्ष

 553.  डा०  फूलरंण  गुहा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रमुख  जनजातीय  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  एक  कक्ष  स्थापित  करने

 का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कह्पाण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केंद्रीय  भारतीय  भाषा  संस्थान  मैसूर  और  राष्ट्रीय  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण
 दिल्ली  तथा  चने  हुए  क्षेत्रों  मे ंआादिवासी  अनुसंधान  आदिवासी  बोलियों/भाषाओं

 प्रवेशिकाएं  और  अध्ययन  सामग्री  तेयार  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।

 देश  में  जिला  पुनर्वात  केना

 534.  थी  डो०  थी०  पाटिल  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  में  खोले  जाने  वाले  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  राज्य-वार  संख्या  क्या  है  ;
 और

 इस  प्रकार  के  प्रत्येक  केन्द्र  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  ख  करने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  गिरिधर  :  1987-88  के  नए  केन्द्र
 स्थापित  करने  हेतु  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वेशानिक  ओर  भोशोगिक  अनुसंधान  परिषय्  के  सम्यन्ध  सें

 आवबिद  हुसैन  ससिति  को  रिषर्ट

 535.  भी  असदेव  आचार्य  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आबिद  हुसेन  समित्ति  ने  वेशाॉनिक  ओर  ओशीशिक  अमसंधाने  परिषद  के  कार्यकरण

 के  में  अपनी  रिपोर्ट  को  भेज  दी  है

 यदि  तो  इसकी  सिफारिशें  क्या  है  ;  और

 इन  सिफारिशों  के  कार्पान्वेयन  के  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 सिकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  के०  आर०  :  हां  ।  भाबिद  हुसेन
 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समिति  की  संतुष्तियाँ  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  सी०  एस०  आइ०  आर०  प्रयोगशालाओं  के  उद्देश्य-पत्र  का  मसौदा  पुनः  तैयार
 करता  ।
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 (2)  सी०  एस०  आइ०  आर०  ओर  प्रयोगशालाओं  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  ढांचे  का  पुनंगठन
 करना  ।

 (3)  मनुसंधान  और  विकास  एण्ड०  परियोजना  के  चयन  के  लिए  मार्ग-निर्देशन
 करना  ।

 (4)  सी०  एस०  आइ०  आर०  की  आय  में  वृद्धि  करना  ।

 (5)  वैज्ञानिकों  की  गतिशीलता  को  उन्नत  करने  के  उपाय  करना  ।

 (6)  कामभिकों  का  प्रशिक्षण  और  पुनंप्रशिक्षण  करना  ।

 (7)  प्रयोगशालाओं  का  आधुनिकरण

 (8)  प्रधोगशालाओं  के  ढांचे  में  परिवर्तत  करना  ।

 (9)  सरकार  के  वैज्ञानिक  विभागों  में  कुछ  प्रयोगशालाओं  का  स्थानांतरण

 (10)  निम्नदिशा  में  सरकार  कौ  नीतियां  :--

 उद्योग  में  अनुसंधान  ओर  विकास  को  उन्नत  करना  ।

 स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  को  सुधिधाजनक

 आायातित  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  के  लिए  सुधार  करना  ।

 रंस्तुतियां  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 नए  पहाड़  क्षत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेषज्ञ  बल

 536.  ओऔी  विलोप  सिह  भूरिया  :  बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  नए  पहाड़ी  क्षेत्रों
 का

 पता  लगाने  के  लिए  निबक्त  तकनीकी  समिति

 की  सिफारिशों  पर  फिर  से  विचार  करने  के  लिए  एक  विशेष  दल  पुनः  नियुक्त  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  विशेषश्  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  मध्य  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षत्रों  को  शामिल

 किया  है  ;  और

 इस  विशेषज्ञ  दल  की  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रस  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :

 हां  ।

 से  देश  में  नए  क्षेत्रों  के  रेखांकन  के  प्रश्त  पर  विचार  करने  के  लिए  दल

 स्थापित  किया  गया  था  ।  इस  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  जिस  पर  कार्यवाही  की  जा

 रही

 हरियाना  में  बकाया  प्रामोण  ऋण

 537.  थी  क्  बर  राम  :  कया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  हरियाणा  के  किसानों  और  लघु  उद्यमियों  को  दिये  गये  ऋण  की
 21  1987  को  कितनी  धनराशि  बकाया  थी  ;  और
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 हरियाणा  सरकार  के  ऋणों  को  माफ  करने  सम्बन्धी  कथित  निर्णय  के  फलस्वरूप  उक्त  बकाया

 घन  राशि  में  से कितनी  धनराशि  वसूल  नहीं  की  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सचित  किया
 है  कि  जून  1986  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  हरियाणा  में  कृषि  और

 लघु  उद्योगों  को  दिए  गए  ऋणों  की  बकाया  राशि  क्रमशः  365  करोड़  रुपये  ओर  267  करोड़  रुपये
 थी  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  न  तो  उसे  भोर  न  ही  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  को  हरियाणा  राज्य  सरकार  से  हाल  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसरण  में  किसी  वर्ग
 का  ऋण  माफ  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ओपचा रिक  भ्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 ऋणों  का  वितरण

 538.  भी  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1987  में  30-6-1987  तक  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  निधन  लोगो  को  कुल
 कितनी  राशि  के  ऋण  वितरित  किए  गए  ;  ओर

 .

 इन  ऋणों  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  और  इन्हें  कब  वापस  किया  जाना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंकों  द्वारा  कमजोर

 बर्गों  को  दिए  गए  अग्निमों  की  कूल  राशि  जनवरी-मार्च  1987  की  अवधि  के  बीच  5890  करोड़  रुपए

 से  बढ़कर  6119  करोड़  रुपए  हो  गई  |  भारतीय  रिजव॑ं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उत्तके  पांस  अद्यतन

 उपलब्ध  भाकड़  मार्च  1987  के  अन्त  तक के  हैं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेकों  द्वारा  कमजोर  वर्गों
 को  दिए  गए  अप्रिमों  से  संबंधित  राज्य-वार

 आंकड़े  दिसम्बर  1985  के  अन्त  तक  के  उपलब्ध  हैं  जो  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैँ  |  सभी  ऋणों  की

 वापसी  अदायगी  की  अवधि  एक  समान  नहीं  होती  है  ।  लेकिन  यह  अवधि  ऋण  राशि  से  लाभ  कमाने  की

 न  लाभ  न  हानि  की  परिसंपत्तियों  की  आयु  आदि  को  ध्यान  में  रब्षकर  तय  की  जाती  है

 न  कि  तदर्थ  रीति  से  ।

 विवरण

 सरकारो  क्षेत्र  के  ढोंकों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गए  अप्रिमों  के  राज्य-वार  आंकड़े

 हजार

 करोड़  रुपये

 राज्य/क्षे  त्र/संघराज्य  क्षेत्र  दिसम्बर  1985

 खाते  राशि
 _

 1  2  3

 I,  उत्तरी  क्षत्र  1851  691

 हरियाणा
 360  146

 हिमाचल  प्रदेश  156  44
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 1  2  3

 जम्मू  और  कश्मीर  61  17

 पंजाब  582  250

 राजस्थान  616  208

 चण्डीगढ़  12  6

 असम  219  44

 मेघालय
 6  10

 नागालैंड
 9  12

 अरूणाचल  प्रदेश  2  0.8

 मिजोरम
 4  3

 सिक्किम
 21  5

 पूर्षो  क्षेत्र
 9933

 733

 ब्रिहार  1396  332

 उड़ीस
 1169  168

 पश्चिम  बंगाल  1366  234
 अंडमान  ओर  निकोबार  2  0.5
 हीप  समह

 सध्य  क्षत्र  2770  899
 मध्य  प्रदेश  847  273

 उच्चर  प्रदेश  924  426
 पश्चिमी  कं  त्र  2033

 गुजरात  863  249

 दमन  और  दीव  39  [।
 दादरा  और  नगर  हकेतशी  2  03
 दक्षिण  क्ष तर  7173  1913
 आन्क्र  प्रदेश  2494  672
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 1  2  3

 कर्नाटक  1483  428

 केरल  1122  296

 तमिलनाडु  2023  506

 पांडीचेरी  49  10

 लक्षद्वीप  1  0.8

 अखिल  भारत  :  18095  4977

 ठिप्पणी  :  1.  आंकड़  अनन्तिम  2,  संभव  है  कि  पूर्णाकन  के  अंतर  के  कारण  जोड़  ठीक  न

 जिशुवाद ]
 लहालियों  को  अनुसूचित  जनज्यति  का  दर्जा  देना

 539.  श्री  पो०  नामग्याल  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  लहाखियों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  दर्जा  देने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  से  राज्य  में  अनुसूचित
 जनजाति  के  विनिर्देशन  के  लिए  लद्दाख  सहित  जम्मू  और  कश्मीर  के  सभी  तीन  क्षेत्रों  में  भारत  के
 महापंजीकार  द्वारा  पहले  ही  एक  लघु  जनगणना  और  समुदाय-वार  विशेष  अध्ययन  शुरू  किये  जा  चुके

 भारत  के  महापंजीकार  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  होने  पर  ही  इत  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लिया

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता

 540.  भ्री  जनकराज  गुप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचा  रियों  को  महंगाई  भर्स॑  की  कितनी
 राशि  देय  हो  गई  है  ;  और

 कभ्ंचरारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  इस  किस्त  का  कब  तक  भुगतान  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  कें०  :  संशोधित

 महंगाई  भत्ता  फाम ूले  के  अनुसार  जो  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  है  मृल्य-बृद्धि  के

 लिए  मुआवजा  के  608  औसत  सूचकांक  से  अधिक  पर  प्रतिवर्ष  जून  ओर  दिसम्बर  में  समाप्त  होने  वाली
 अवधियों  के  लिए  औद्योगिक  कामगारों  1960  -  100)  के  लिए  अखिल  भारतीय

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  12  महीनों  के  औसत  में  सम्पूर्ण  अकों  में  हुई  प्रतिशत  वृद्धि  के  भाधार.पर  वर्ष
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 में  दो  बार  ]  जुलाई  और  |  जनवरी  से  सितम्बर  और  मार्च  के  वेतन  के  साथ  विया  जाना
 1-7-87  से  देय  महंगाई  भक्त  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  जब  जून  के  उपभोक्ता  मूल्य
 सूचकांक  1987  में  उपलब्ध  हो  जायेंगे  ।

 पर्यावरण  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलस

 541.  भीभतों  माधरी  सिह  :  क्या  पर्यावरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  पर्यावरण  और  विकास  आयोग  ने  पर्यावरण  सम्बन्धी  एक  अन्तरोष्ट्रीय  सम्मेलन
 मामंत्रित  करने  का  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्मेलन  में  भारत  की  भूमिका  बया  होगी  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिधाउर  हमान  और  (a)
 पर्यावरण  और  विकास  सम्बन्धी  विश्व  आयोग  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात
 उचित  समय  पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  सुझाव  दिया  मामले  के  केवल
 प्रस्ताव  स्तर  पर  होने  के कारण  कोई  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 केरल  के  पयाननथिट्टा  जिले  में  बंकों  की  धालाएं  स्थापित  करना

 542.  श्रो  के०  कु  जम्यु  :  क्या  विस  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  पथाननथिट्टा  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  नई  शाआवाएं  खोलने  की  मांय
 की  गई  है  ;  भौर

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मन्री  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने
 बताया  है  कि  उसे  केरल  सरकार  पर्थाननथिट्टा  जिले  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  22  संभावित
 विकास  केन्द्रों  की  सूची  प्राप्त  हुई  है  ।  इन  केन्द्रों  में  कोन्नी  खंड  में  स्थित  कल्लेली  केन्द्र  ही  शाखा
 लाइसेंसिंग  नीति  में  निर्धारित  मानकों  को  पूरा  करता  शाखा  खोलने  यह
 इंडियन  ओवरसीज  बेंक  को  आबंटित  कर  दिया  गया  भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने  शाखाएं  धोलने  के

 लिए  शेष  21  केन्द्रों  को  किसी  भी  बैंक  को  आबंटित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  क्योंकि  जिले

 के  सभी  खंड  प्रत्येक  विकास  खंड  के  ग्रामीण  एवं  अर्ध-प्रहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  17,000  की  आबादी  के

 पीछे  एक  बैंक  शाखा  के  निर्धारित  जनसंख्या  मानकों  के  अनुसार  अधिक  शाखाओं  वाले  खण्ड  हैं  ।

 राजस्थान  को  विफास  कार्यक्रमों  क ेलिए  सहायता
 543:  थ्रो  शांति  धारीबाल  :  क्या  योजना  मत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 क्या  योजना  आयोग  के  विशेषज्ञ  दल  ने  अरावली  पहाड़ियों  को  पर्जतीय  क्षेत्र  विकास

 कार्य  क्रम  में  शामिल  करने  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  का  राजस्थान  को  उसके  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  विशेष  विसीय  सहायता
 देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 घोजना  मंत्रालय  में  तथा  कार्यकरस  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल  :  से

 देश  में  नए  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  रेखांकन  से  संबंधित  विशेषश्ञ  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 इस  रिपोर्ट  पर  कारंवाई  को  जा  रही  है  ।

 भारत  में  वनों  के  अस्तर्गत  आने  बाला  क्षंत्र

 544.  भी  रेणुपद  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 1960  और  1  1987  को  विभिन्न  राज्यों  में  वनों  के  अन्तर्गत

 आने  वाला  क्षेत्र  कितना  था  ;

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  वन  भूमि  का  रेल  अन्य  परियोजनाओं

 और  वन  रोपण  जैसी  विकासत्मक  गतिविधियों  के  लिए  उपाय  किए  जाने  के  कारण  कितने  प्रतिशत

 घन  क्षेत्र  की  हानि/लाभ  हुआ  ;  और

 वनरोपण  के  माध्यम  से  ओर  अधिक  क्षेत्र  को  विकास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  और  तत्संबधी  ब्योरा  क्या  है  ?
 ह

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  ओर

 1  1960  ओर  ।  1987  को  वनों  के  आने  वाले  क्षत्र  के  मूल्यांकन  के

 लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  और  अतः  इस  अवधि  के  दौरान  वन  क्षेत्र  के  क्षति/वृद्धि  के

 प्रतिशत  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 प्रतिवर्ष  5  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  को  जल/वन  की  लकड़ी  और  चारे  की  पोधरोपण  के

 अन्तर्गत  लाने  के  उद्देश्यसे  1985  में  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 वनीकरण  हेतु  एक  जन  आन्दोलन  को  विकसित  किया  जा  रहा  है  ।

 नई  दिललो  नगर  पालिका  द्वारा  पेड़ों  को  कटाई

 545.  भ्रो  मतिलाल  हूंसदा  :

 भरी  पूर्ण  चंद्र  मलिक  :

 भरी  सेयद  मसूदल  हसेत  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  कुशक  नाला  से  लगे  क्षेत्र  को  पाक  में  बदलने  के  लिए
 उसके  चारों  ओर  कीकर  के  वन  को  हाल  ही  में  काट  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  पेड़ों  की और  अधिक  कटाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  !

 83



 लिखित  उंत्तर  29  1987

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  और

 ब्योरे  इकट्ठ  किए  जा  रहे  हैं  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 उत्तर  भारत  में  मानसून  के  विलस्बव  से  आने  के  कारण  सोसम  के  बार  में  अध्यंधन

 546.  डा०  बो०  एने०  होलेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  भारत  में  मानसून  पश्चिमी  ओर  पूर्वी  के  विलम्ब  से  आने  को  हाल  की

 प्रवृत्तियों  का  कोई  विशेषज्ञता  अध्यपन  किया  गया  है  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  और

 यदि  तो  कया  उत्तर  भारत  में  मानसून  के  विलम्ब  से  आने  के  कारण  मौसम  के  बारे

 में  कोई  अध्ययन  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 निकी  ओर  अन््तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  और  भ।रत

 मौसम  विज्ञान  विभाग  पिछले  कई  दशकों  से  देश  में  विभिन्न  स्थानों  पर  मानधुन  के  आगमन  की

 विधियों  के  आंकड़ों  का  विश्लेषण  करके  विशेषज्ञ  अध्ययन  करता  रहा  आंकड़ों  के  विश्लेषण  से

 मानसून  के  पहले  या  देर  से  आने  की  किसी  निश्चित  प्रवृत्ति  का  पता  नहीं  चलता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 जोजन  बोसा  निगम  द्वारा  कतांट  प्लेस  में  नए  भषन  पर  ध्यय

 547.  डा०  बी०  एल०  दोलेदा  :  क्या  दिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  एक  केन्द्रीय  जांच  एजेंसी  से  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कमाट
 नई  दिल्ली  में  15  करोड़  की  लागत  के  अपने  नये  भवन  के  अग्रभाग  में  एल्यूमिनियम  और  शीशे  की

 भड़कीली  सजावट  पर  2  करोड़  रुपये  खर्च  किए  जाने  के  बारे  में  बड़ी  आपत्तियां  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  किए  गए  बांछतीयता  के  बारे  में  जांच
 की  और

 ॥

 यदि  तो  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  किए  गए  खर्च  पर  उनके  मंत्रालय  की  क्या
 क्रिया  है  ?

 वित्त  मंश्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  केन्द्रीय  सतेकता  के  सी०  टी०
 आई०  संगठन  द्वारा  तकनीकी  परीक्षण  के  आधार  पर  आयोग  ने  मई  दिल्ली  में  जीवन  बीमा  निगम  के
 मेगा  केन्द्र  से  संबंधित  कार्य  को  सरकार  के  ध्यान  में  लादिया  था  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनाओं
 पर  होने  वाले  व्यय  पर  अंकुश  रखने  के  लिए  पद्धति  और  प्रक्रिया  विकसित  की  जा  सके  ।  आयोग  ने  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  इस  भवन  में  एल्यूमिनियम  फ्रेम  में  शीशे  की  भड़कीली  सजावट  की  ओर  भी  ध्यान
 दिलाया  है  ।

 और  सरकार  ने  मामले  की  विस्तार  से  जांच  की  है  ।  भवन  को  जीवन  बीमा  निगम
 के  एक  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यवहायं  उद्यम  के  रूप  में  लिया  गया  भवन  के  महृत्वथ  और  इसके  स्थान
 को  देखते  निर्माण  योजनाएं  सुप्रध्तिद्ध  निर्माता  श्रो  चाल्स  कोरिया  द्वारा  बनवाई  गई  हैं  ।  क्योंकि
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 :  विभिन्त  मदों  पर  परियोजना  के  लिए  समग्र  योजना  में  निर्धारित  नमूनों  क॑  अनुसार  ही  किया
 गया  इसलिए  शीशे  और  एल्यूमिनियम  की  भड़कीली  सजावट  को  अनुचित  नहीं  समझा  गया  है  ।

 स्वर्ण  लाइसेंस  नीति  का  उदारोकरण

 548,  डा०  बो०  एल०  इलेश  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वर्ण  नियंत्रण  तंत्र  संबंधी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  कायदल  ने  स्वर्ण  नियंत्रण
 1986  के  अन्तगंत  लाइसेंस  नीति  में  उदारीकरण  की  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  इस  कायंदल  द्वारा  की  गई  अन्य  प्रमुख  सिफा  रिशें  क्या  हैं  ;  ओर

 उस  पर  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लनादंन  :  हां  ।

 अन्य  मुख्य  सिफारिशों  में  ये सिफारिशें  शामिल  हैं--स्वर्णकारों  द्वारा  रखे  जाने  वाले
 प्राइमरी  स्वर्ण  की  सीमा  में  वृद्धि  करना  ;  आभूषणों  के  अवयवों  को  स्वर्णਂ  की  परिभाषा
 की  व्याप्ति  से  अलग  रखना  ;  व्यापारियों  की  तिमाही-विवरणी  को  वाषिक-विवरणी  में  बदवना  तथा
 स्वर्ण  व्यापारियों  द्वारा  रखे  जाने  वाले  विहित  रजिस्टरों  में  अनेक  संशोधन  करना  ।

 निर्यात  बाजार  के  लिए  विनिर्भित  स्वर्ण  जेवर  तथा  वस्तुओं  के  सबंध  में  स्वर्ण  नियंत्रण

 नियम  के  उपबंधों  में  ढोल  दिए  जाने  संबंधी  सिफारिशों  में  ये  सिफारिशें  शामिल  स्वर्ण  व्यापारी

 के  लाइसेंस  जारी  होने  की  प्रतीक्षा  किए  बगेर  जेवर  कम्प्लैक्तों  तथा  तिर्यात  प्रोसेसिग  क्षंत्रों  में  कार्य

 आरम्भ  करने  की  अनुमति  देना  ;  स्वर्ण  जेवर  के  किसी  विनिर्माता  द्वारा  रखे  जाने  वाले  प्राइमरी  स्वर्ण

 की  मात्रात्मक  सीमा  को  छूट  देना  ;  लाइसेंसशुदा  परिसरों  विशेषकर  निर्यातोन्मुख  कम्प्लंक्सों

 विदेशी  खरीददारों  को  दिखाए  जाने  के  लिए  स्वर्ण  जेवर  के  नमूनों  बाहर  ले  ज्ने  तथा  वापस

 लाने  की  अनुमति  लाइसेंधशुदा  परिगरों  के  बाहुर  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  हाटों  पर  स्वर्ण

 जेवर  बेचने  की  अनुमति  देना  ।

 सरकार  द्वारा  दल  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बांस  के  आगान

 549.  थी  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  ओर  अन्य  राज्यों  में  बड़ी  मात्रा  में  थांस  के  पेड़ों

 में  फल  खिलने  के  कारण  इस  वंषं  बांस  के  कई  टन  फालतू  बीज  उपलब्ध  होंगे  ;

 यदि  तो  सरकार  का  फालतू  बीजों  का  किस  प्रकार  उपयोग  करने  का  विचार

 ओर

 क्या  सरकार  का  बांस  के  वागान  बढ़ाने  हेतु  स्वयंसेवी  एजेन्सियों  को  बांस  के  फालतू

 बीज  वितरित  करने  का  विचार  है  ?

 र्धावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  और

 बांस  के  वेड़ों  पर  फल  खिलना  एक  प्राकृतिक  चमत्कार  है  जो  समय-समय  पर  द्वोता  है  ।  कुछ  बीज

 धरती  पर  भिर  जाते  हैं  और  अंकुरित  होकर  क्षेत्र
 में

 अपनी  वंश  बुद्धि  करते  जबकि  कुछ  बीज

 पौधारोपण  में  नरसंरियों  को  बढ़ाने  के  लिए  सग्रह  किए  जाते  हैं  ।
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 राज्य  सरकारें  स्वैच्छिक  अभिकरणों  सहित  संगठनों  को  बांस  के  अतिरिक्त  बीजों  की

 आपूर्ति  की  व्यवस्था  करती  है  ।

 सेवानियुस्त  अधिकारियों  का  पुनतियोगन

 550.  थओरो  कमला  प्रसाद  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कामिक  और  पेंशन  मंत्रालय  में  कितने  सेवानिबुत्त  अधिकारियों  को  कब  से  ओर  क्या

 रोजगार  दिया  गया  है  और  पुनरनतियोजन  की  शर्तों  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 उक्त  मंत्रालय  में  संवर्ग  बाह्य  पदों  पर  काम  करन  वाले  वरिष्ट  अधिकारियों  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  ये  कब  से  इन  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  उनको  अपने  मूल  संगठन  से  वापस  भेजे  जाने

 की  अवधि  कब  समाप्त  हो  रही  और

 संबर्ग  बाह्य  पदों  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  चयन  के  संबंध  में  मार्ग-निर्देशों  का  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्यमंत्रो

 पो०  :  इस  मंत्रालय  में  तीन  अधिकारियों  को  पुननियुक्त  किया  गया  है॥  इन

 अधिका  रियों  के  ब्यौरे  तथा  उनकी  पुनरनियुक्ति  की  शर्तें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 और  इस  मंत्रालय  के  अधीन  वरिष्ठ  स्तर  पर  कोई  संवर्गं-बाह्य  पद  नहीं  है  ।  इस

 मंत्रालय  के  अधीन  वरिष्ठ  पदों  पर  नियुक्तियां  अबिल  भारतोय  और  केन्द्रीय  सेवाओं  के  पात्र

 कारियों  में  सामान्यतः  केन्द्रीय  स्टाफिंग  योजन  के  प्रत्येक  पद  को  काय॑  तथा

 पसंद  के  क्षेत्र  मे ंअधिकारियों  की  अहंताओं  तथा  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  को  जाती  है  ।

 बिवरण

 पुर्नानयुक्त  सेवानियृसश  अधिकारियों  के  ब्योरे

 कमंचारों  चयन  आपोग

 1.  .  श्रो  एस०  सी  कमेंखारों  चयन  आयोग  :  भारतीय  सिविल  लेखा  सेवा  के

 एक  अधिकारी  श्री  एस०  सी०  जो  कि  पसले  अतिरिक्त  माह  लेखा  नियंत्रक
 को  23-7-85  से  22-7-1999  तक  पांच  वर्ष  के  कार्यकाल  के  लिए  कर्मचारों  चयन
 मायोग  में  अध्यक्ष  के  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  था  ।  उन्होंने  1-1-87  को  अधिवषंता
 की  आयु  प्राप्त  करली  थी  ओर  उन्हें  1-2-87  सेपुननियुक्ति  के  आधार  उसी

 हैसियत  में  पुननियुक्ति  कर  दिया  गया  था  ।

 2.  भरो  बी०  आर०  आर०  कमंचारो  चयन  आयोग  :  भारतीय  पूर्ति  सेवा  के

 एक  अधिकारी  श्री  बी०  आर०  आर०  आयंगर  को  जो  कि  ओऔद्योगिक  विभाग  में  पहले

 संयुक्त  सचिव  8-3-83  से  7-3-1988  तक  पांच  वर्ष  के  कार्यकाल  के  लिए
 सारी  चयन  आयोग  के  सदस्य  के  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  उन्होंने  30-6-85

 को  अधिवषंता  की  आयु  प्राप्त  की  थी  और  उन्हें  1-7-85  से  पुननियोजन  के  आधार  पर

 उसी  हैसियत  में  पुननियुक्त  कर  दिया  गया  था  ।
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 इन  दोनों  ही  अधिकारियों  उन  सामान्य  शर्तों  पर  पुननियुक्त  किया  गया  जिन  पर
 केर्दीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  बाद  पुननियुक्त  किया  जाता  इनमें  से

 महत्वपूर्ण  शर्ते  निम्न  प्रकार

 (1)  सेवानिवृत्ति  के  समय  लिया  गया  अन्तिम  जिसमें  पेंशन  तथा  मृत्यु  एवं

 निवत्ति  उपदान  के  बराबर  पेंशन  घटा  दी  जाएगी  ।  इस  तरह  निर्धारित  वेतन  पर

 रित  भत्त  भी  अनुश य  होते  हैं  ।

 (2)  अंशदायी  भविष्य  निधि  की  प्रसुविधाएं  ।

 (3)  छुट्टी  यात्रा  सरकारी  आवास  इत्यादि  जैसी  अन्य  प्रसुविधाएं  जो  कि  इसी
 स्तर  के  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  अनुशेय  होती  हैं  ।

 लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  मंसूरो

 भी  धश्सवारी  प्रशिक्षक  :  भरी  हजारी  सिंह  जो  घुड़सवारी  प्रशिक्षक  क॑  पद  से

 सेवानिवृत्ति  हो  गए  उन्हें  सामान्य  शर्तों  पर  1-3-87  से  31-7-87  तक  की  अवधि  के  लिए

 घुड़सवारी  प्रशिक्षक  के  रूप  में  पुननियोजित  किया  गया

 विल्लो  हवाई  अडड़ें  पर  गेर-सरकारो  क्षत्र  के  बेक  को  शाला  खोलना

 551.  ओऔरी  कमल  प्रसाद  सिह  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1987  के  एक्सप्रेसਂ  के  पृष्ठ  4  पर
 सैक्टर  बैंक  सोट  ऐट  दिल्ली  एअरपोर्टਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  का  एअर  लाइन्स  आपरेटर्स  कमेटी  ओ०  द्वारा  की  गई  मांग

 के  अनुसार  कुछ  गैर-सरकारी  बैंकों  को  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  टवाई  अडड  पर  अपनी  एक  शाखा

 खोलने  के  लिए  कहने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  गैर-सरकारी  क्षत्र  के  अग्रणी  बैंकों  को  संरक्षण  जैसे  उन्हें
 पानी  आदि  के  बिल  स्वीकार  करने  के  लिए  कहकर  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  भ्रस्ताव  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सरकार  ने  प्रश्म  में  उल्लिखित

 समाचार  देखा  है  |
 7

 Ca)  और  हवाई  अड्डों  पर  अपेक्षित  सीमित  बैकिंग  सेवाओं  को  ध्यान  में  रखते

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  हवाई  अड्डों  पर  कवल  सीमित  विस्तार  काउन्टर/विनिमय  ब्यूरो  आदि  खोलने  की

 अनुमति  दे  रहा  इन्दिरा  गांधौ  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  वर्तमान  बेकिंग  सुविधाएं  पर्याप्त

 समझी  जाती  हैं  ।

 यद्यपि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  लिए  पानी  आदि  के  बिल
 स्वीकार  करने  की  कोई  मनाही  नहीं  है  लेकिन  यह  व्यवस्था  बैंकों

 और
 संबद्ध  संगठनों  के  बीच  परस्पर

 समझौते  का  मामला  है|
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 अप्सरा  रिएक्टर  को  बन्द  करना

 552.  भ्री  मुल्लापल्ली  रामच-द्रन  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अप्सरा  रिएक्टर  को  बंद  करने  का  है  ;

 यदि  तो  यह  निर्णय  किस  कारण  लिया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  लेने  के  लिए  विदेशी  विशेषज्ञों  से  सलाह  ली  है  कि  अत्सरा
 रिएक्टर को  चालू  रखने  की  अनुमति  देना  सुरक्षित  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 निको  और  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]

 कार्यकर  प्ूजो  के  लिए  उद्योगों  को  ऋण
 553.  भ्रो  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उद्योगों  को  काय्यंकर  पूजी  के  लिए  बैंक  कणों  के  मंजूरी  हेतु  शर्तों  को
 और  उदार  बनाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संसंघी  ब्यौरा  क्या  ?

 विष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  अपनी  का्यंशील  पूंजी
 संबंधी  आवश्यकयाएं  पूरी  करने  के  उद्योगों  को  बैंकों  द्वारा  दिय्रे  जाने  वाले  ऋणों  की  शर्तों  को
 और  उदार  बनाते  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  अथवा  भारतीय  रिजवे  बैक  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हाल  ही  में  ऋण  प्राधिकार  योजना  के  संचालन  के  सम्बन्ध  मे  कुछ  मागनर्देश
 जारी  किये  इन  मार्गनिर्देशों  के  उन  ऋणकर्ताओं  के  जो  उधार  वी  दूसरी
 तिमाही  सूचना  तालिकागत  सामान  ओर  प्राप्य  वस्तुओं  के  स्तरों  के  लिए  निर्धारित  मानकों  और
 अपने  वाधिक  लेखाओं  को  नियमित  रूप  से  भेजने  आदि  की  शर्तें  प्री  करते  भारतीय  रिजवं  बैंक

 उसके  पूर्व  आआधिकरार  के  लिए  भेजने  की  आवश्यकता  नदों  है  ।  बेंकों  को  तालिकागत  सामान  और  प्राप्य

 वस्तुओं  के  स्तरों  में  स्टैन्ड्ड  मानकों  में  अधिक  से  अधिक  20  प्रतिशत  तक  का  फेरबदल  करने  का
 विवेकाधिकार  दे  दिया  गया  है  और  बैंकों  द्वारा  मंजूर  किये  जाते  वाले  तदर्थ  ऋणों  की  सीमाएं  भी

 बढ़ा  दी  गई  हैं  ।

 ]

 शाउरकेला  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  का  संवर्धन

 554.  श्रीमती  जयस्मी  पटनापक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :  े
 क्या  सरकार  का  राउरकेला  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  संवर्धन  करने  का  प्रस्ताब  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ;
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 क्या  कुछ  उद्यमियों  ने  राउरकेला  में  इलेक्ट्रॉनिक  यूनिटें  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 निको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  तथा
 निकी  विभाग  राउरकेला  में  प्रक्रिया  से  संबंधित  उद्योगों  में  इलेक्ट्रॉनिकी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  दे  रहा
 है  ।  राउरकेला  स्थित  हब्पात  तथा  उर्वरक  संयत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिकी  कम्प्यूटरों  के  अनप्रयोग  पर  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  तथा  कार्यंशालाओं  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।  इस्पात  तथा  उर्वरक  उद्योग  में  जुटे  कामिकों
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराई  जा  रही  राउरकेला  स्थित  इन  उद्योगों  द्वारा  आधघुनिकीकरण  की  अपनी-अपनी  योजनाएं  तैयार

 करने  में  तथा  उन  योजनाओं  में  इलेक्ट्रॉनिकी  के  प्रयोग  में  सहायता  करने  की  दिशा  में  इलेक्ट्रानिकी
 विभाग  प्रमुख  भूमिका  अदा  कर  रहा  है  ।  तकनीकी  रिपोर्ट  तैयार  की  जाती  हैं  तथा  इन  संयंत्रों  में

 विशिष्ट  परियोजनाएं  शरू  करने  के  लिए  धनराशि  भी  उगलब्ध  कराई  जाती  राउरकेला  में

 निकी  उद्योग  के  समग्र  रूप  से  संवर्धन  के  लिए  उपाय  सुझाने  के  उ्हं  श्य  से  शिक्षण

 संस्थानों  एवं  परामशंदात्री  संघटनों  को  भी  एक  मंच  पर  लाया  जाता  है  ।

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 प्रामोण  क्षत्रों  मे ंऋण  देने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाता

 555.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रामीण  क्षेत्रों
 में  ऋण

 देने  की  प्रक्रिया
 को  सरल  बनाया  है  ;  और

 यदि  तो  शिक्षित  बेरोजगारों  को  स्व-रोजगार  के  लिए  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  को  सरल

 बनाए  जाने  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  के

 निर्देशों  के  कृषि  तथा  इससे  सम्बद्ध  क्षेत्रों  के  लिए  5  000/-  रुपये  तक  के  ऋण  सांपाश्विक  अथवा

 तीसरौ  पार्टी  की  गारन्टी  मांगे  बिना  दिये  जाने  होते  हैं  ।  हाल  ही  में  समन्वित  ग्रामीण|विकासं  काये  क्रम  के

 लाभाधियों  के  लिए  यह  सुविधा  कृषि  तथा  इससे  सम्बद्ध  कार्यों  के  वासस््ते  निवेश  ऋणों  के  सम्बस्ध  में

 10,000/-  रुपए  तक  बढ़ा  दी  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  देने  की  योजमा  के

 अन्तर्गत  25,000/-  रुपये  से  अधिक  के  ऋणों  पर  अब  उस  दर  से  ब्याज  लिया  जायेगा  जो  25,000/-

 रुपए  और  इससे  कम  के  ऋणों  पर  लागू  इसके  अतिरिक्त  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार

 देने  की  योजना  के  अन्तर्गत  25,000/-  रुपये  से  अधिक  के  ऋणों  के  लिए  कोई  माजिन  अथवा

 सांपाश्विक  प्रतिभूति  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  कृषि  के  लिए  केल्रीय  सहायता

 556.  भरी  सलोम  आई०  प्लेरवानी  :  वया  ग्रोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1986-87  7  क॑  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  कृषि  के  विकास  के  लिए  कितनी  धन-राशि
 की  कंन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ;  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  धनराशि  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्मान्वयन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  सुझ्ष
 राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  और  ब्लाक  अनुदानो  के  रूप  में  दी  जाती  है
 और  यह  किसी  विशेष  क्षेत्रक  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1986-87  में  आवंटित  694.76  करोड़  रु०  की  तुलना  में  वर्ष
 1987-88  में  वाषिक  योजना  के  लिए  आवंटित  कुल  निवल  कन्द्रीय  सहायत'ः  890.04  करोड़  २०  है
 इसके  राज्य  को  निर्धारित  फार्मूले  के  अनुसार--केन्द्र  प्रायोजित  स्क्रीमों  के  पर्याप्ठ

 अनुदान  और  ऋण भी  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।
 भर्तो  पर  रोक  का  प्रभाव

 557.  प्रो०  नारायण  चन्द  पशाद्ार  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नें  वर्तमान  रिक्तियों  को  भरे  जाने  और  नई  भर्तियों  पर  वर्ष  1984  से
 लगाई  रोक  का  देश  के  योजनाबद्ध  विकास  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  विचार  किया  है  ;'

 क्या  कमंचारियों  की  कमी  के  कारण  छठी  योजना  में  मंजूर  अधिकतर  परियोजनाओं  पर
 प्रभाव  पड़ा  है और  राजस्व  की  हानि  हुई  है  तथा  कायंकुशलता  में  गिरावट  आई  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  रोक  हटाने  अथवा  अपनी  कार्य  विधि  में  सुधार  करना  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  के०  :  और
 1984  में  जारी  किए  गए  जिनमें  मंत्रालयौं/विभागों  को  नये  पदों  का  शृजन  नहीं  करते

 अथवा  विद्यमान  रिक्तियों  को  नहीं  भरने  की  सलाह  दी  गई  कठिन  परिस्थिति  से  निपटने  के  लिए
 किए  गए  मुद्रास्फीति  निवारक  उपायों  का  एक  भाग  तथापि  भर्ती  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  नहीं  था  जहां
 तक  कि  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  जहां  कहीं  भ्रौचित्य  सिद्ध  होता  था  वहां  पदों  के  सृजन  करने  अथवा
 रिक्तियों  के  भरने  के  प्रस्तावों  को  उपयुक्त  स्तरों  के  अनुमोदन  प्राप्त  के  पश्चात्  मंजूरी  दी  जाती
 थी  ।  उपय् क्त  अनुदेशों  की  वजह  से  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  की  योजनागत  सरुकीमों  पर
 कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  था  ।

 और  सरकार  ने  रिक्तियों  को  भरने/पदों  के  सृजन  करने  से  सम्बन्धित  मार्ग-मिर्देशों
 की  समीक्षा  की  है  तथा  उनमें  संशोधन  किया  इस  बारे  में  20  मई  और  15  (1986  को
 जारी  किए  गए  भअनुदेशों  की  प्र'तयां  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।

 यूना  इटेड  कसहियल  बेंक  दरा  हिसाचल  प्रवेदा  में  बेंक  गालाएं  खोला  लाना

 558.  श्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  विज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूनाइटेड  कमशियल  बैंक  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  सूचित  किया  है  कि  वह
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 हिमाचल  प्रदेश  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  नई  शाद्वा  लाइसेंस  नीति  के  अन्तर्गत  नई  शाखाएं  खोलनें  के
 लिए  दिये  गए  लाइसेंसों  के  अनुस्तार  कोई  नई  शाखा  खोलने  में  असमर्थ  है  ;

 यदि  तो  शाखाएं  न  खोलने  की  अपनी  असमर्थेता  के  लिए  यूनाइटेड  कामिशियल  बैंक
 ने  क्या  कारण  बताये  हैं  तथा  क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  उस  क्षेत्र  में  कायंरत  अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों
 को  ये  स्थान  आवंटित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 उन  स्थानों  के  जिला-वार  कया  नाम  हैं  जो  नई  शाबाएं  खोलने  के  लिए  यूनाइटेड
 यल  बैंक  को  आवंटित  किए  गए  थे  तथा  जहां  बैंक  ने  शाखाएं  खोलने  में  अपनी  असमथ्थता  व्यक्त

 की

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मत्रो  जन  दन  :  से  भारतीय  रिजयं  बंक  ते

 सूचित  किया  है  कि  वष  1989-90  की  बतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  यूक़ो  बैंक  को

 हिमाचल  प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  19  लाइसेस  किए  गए  जितका  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है  :--  --

 केक  का  तास  जिले  का  नाम

 1.  बेहाल  बिलासपुर
 2.  घंदिर  +>वही--

 3.  डंगोटा  हमीरपुर

 4.  लागीपाल  कुल्लू
 5.  सिओबाग

 6.  कलथ

 7.  मनहरी  शिमला

 8.  बनोती

 9.  धगोली

 10.  डंगोरी

 11.  नेरीपुल  सिरमूर

 12.  दीदाग  खांदत्यों  --

 13,  वासनी

 14.  धरवा  “  वहीਂ

 15.  कोटी  घीपान

 16.

 17.  भवाई  :

 18.

 19.  -  ae

 or
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 यूको  बैंक  ने  इन  केन्द्रों  में  अपनी  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  असमर्थता  जाहिर  करते  सभी

 19  केन्द्र  इस  आधार  पर  छोड़  दिये  हैं  कि  भारत  में  कार्यरत  उसकी  वर्तमान  शाखाओं  में  से  73  प्रतिशत

 शाखाएं  पहले  ही  ग्रामीण  एवं  अरधंशहरी  क्षंत्रों  में  है ंऔर  इस  प्रतिशतता  को  बढ़ाने  से  बैंक  को

 निक  और  अन्य  कठिनाइयां  होंगी  ।  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  ने  अब  ये  19  हिमाचल  प्रदेश  में  अन्य

 बैंकों  को आवंटित  कर  दिए  हैं  ।

 ईर्धन  की  कस  खपत  वाले  हल्के  वाणिज्यिक  वाहनों  पर  सोमा  शुल्क

 539.  भी  आर०  एस०  भोये  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  ५»)  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  ई  धन  की  कम  खपत  वाले  हल्कें  वाणिज्यिक  वाहनों  में  प्रयुक्त  होने  वाली

 कुछ  यात्राओं  पर  सीमा  शुल्क  में  हाल  ही  में  कटौती  की  है  ;  और

 यदि  तो  यह  कटौती  किस  सीमा  तक  की  गई  है  तथा  इस  ईसंबंध  में  यदि  कोई

 सूथना  जारी  की  गई  तो  वह  क्या  है  ?

 बिस्त  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनाददन  :  हां  ।

 एक  अनुमोदित  चरणबद्ध  निर्माणकारी  कार्यक्रम  के  तहत  निरभमित  ईघन  दक्ष  हल्के
 ज्यिक  वाहनों  के  संघटकों  पर  सीमा  शुल्क  तथा  50%,  मूल्यानुसार  से घटाकर  35%,
 मूल्यानुसार  कर  दिया  गया  इस  में  दिनांक  20  1:87  की  अधिसूचना  सं०

 जारी  को  मई

 पश्चिम  बंगाल  में  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति

 560.  भोसतो  विभा  धोष  गोस्वामी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के दौराम  कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  को

 स्वीकृति  और  अनूमोदन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  ;

 उनमें  से  कि।नो  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;  और

 कितनी  परियोजनाओं  को  अभी  स्वीकृति  दी  जानी  है  और  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 योजना  संत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सुख  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 केन्र  द्वारा  केरल  में  परियोजनाओं  को  मंज्रों

 561.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कै  रल  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 मंजूरी  दिए  जाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  किया  है  ;

 उनमें  से  किन-किन  परियोजनाओं  की  मंजूरी  प्रदान  की  गई  है  ;  और

 किन-किन  परियोजनाओं  को  अभी  मंजूरी  दी  जानी  है  और  उकके  क्यः  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालब  में  राज्य  मंत्री  सुख  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।
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 ]

 स्वयंसेजो  संगठनों  को  नशीले  पदायों  को  लत  छुड़ाने  *  लिए  सहायता
 562.  श्री  वृद्धि  चन्र  जन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987-88  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  का  स्त्रयंत्ेवी  संगठनों  को  नशीले  पदार्थों  की
 लत  छुड़ाने  के  लिए  कोई  सहायता  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  कितनी  घनराशि  देने  का  तथा  किस  तरीके से  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  धनराशि  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  फिर  मदनिषेध  के

 लिए  शिक्षा  कार्य  नशीली  दवाओं  के  व्यसनियों  ओर  अन्य  सामाजिक  अपराधों  से  पीड़ित
 व्यक्तियों  के  परामर्श  और  पुनर्वासात्वक  काय॑  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  योजनाਂ  के

 पात्र  स्वयंसेवी  संगठनों  को  योग्यता  के  आधार  पर  कार्य-कलापों  के  लिए  जिसमें
 निव्यंसन  भी  शामिल  बजट  आबंटन  के  भीतर  सहायता  देने  के  लिए  विचार  किया  जाता  है  ।

 ]
 पश्चिम  बंगाल  में  परियोजनाओं  में  विलस्व

 563.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  की  कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  म॑  विलम्ब  हुआ  है  ;

 इस  विलम्ब  के  कारण  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कंदम  उठाने  का  विचार

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 पश्चिम  बंगाल  की  कोई  परियोजना  ऐसी  नही  है  जो  योजना  आयोग  द्वारा  कार्यवाही  के  अभाव  में

 लम्बित  पड़ी  हो  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 सुन्दरबन  विकास  परियोजना  का  चरण-दो

 564.  भी  इन्नजोत  गुप्त  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सुन्दरबन  विकास  बोड  के  परियोजना  निदेशक  से  सुन्दरबन  विकास  परियोजना  के

 दूसरे  चरण  चरण  के  क्रम  के  लिए  प्रारंभिक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;

 क्या  पहले  चरण  की  अवधि  को  30-6:87  से  बढ़ाकर  30-6-88  करने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  इन्टल  नेशनल  फंड  फार  एग्रीकल्चर  डेवलेपमेंट  और  विश्व  बैंक  को  सिफारिश  की  गई  है  ;

 भर

 कया  दूसरे  चरण  के  लिए  राज्य  सरकार
 का

 भ्रस्ताव  भी  अनुमोदित  किया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालम  में  राज्य  संत्रो  सुख  :

 हां  ।  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  को  सुन्दरबन  विकास  परियोजना  के  दूसरे  चरण  घरण  के

 अनुक्षम  के  प्रारंभिक  प्रस्ताव  हो  गए
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 भारत  सरकार  ने  विश्व  बैंक  की  मार्फत  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  बिकास  कोष  को  सिफारिश

 की  है  कि  पहले  चरण  की  अवधि  30-6-8
 ”  से  बढ़ाकर  30-6-88  तक  कर  दी  जाए  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  युन्दरबन  विकास  प्ररिग्रोजना  के  चरत्  के  प्रस्ताव  प्र  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 सोवियत  सघ  द्वारा  भू-भोतिकोीय  कम्प्यूटर  प्रणाली  को  सप्लाई

 565.  झी  एम०  रघुसा  रेड्डी  :

 श्री  धर्मपाल  सिह  सत्रिक  :

 श्री  प्रकाश  चसल्र  :

 ओ  सातनिक  रेड्डी  :

 शी  आर०  एम०  भोये  :  क्या  प्रध।न  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  के  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सोवियत  संघ  ने  भू-भौतिकीय  गवेषणा  के  लिए  माइल

 कम्ध्यूटर  के  पहले  तीन  कम्प्यूटर  सप्लाई  किए  हूँ  ;

 यदि  तो  ये  कम्प्यूटर  किन  शर्तों  पर  प्राप्त  किए  गए  हैं  ;  और

 उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  एबं  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  सें  राज्य  सन््त्री  तथा  महासागर  परसाणु
 निकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  धन्त्रो  के०  आर०  :  तथा  सोवियत

 संघ  ने  भू-भौतिकीय  गव्ेषणा  के  लिए  तोन  ई०  कम्ध्यूटर  प्रणालियों  में  से  प्रथम  कम्प्यूटर
 प्रणाली  की  आपूर्ति  कर  दी  पहली  कम्प्यूटर  प्रणाली  को  उपयोगिता  धिद्ध  होने  के  बाद  दूसरा  मॉडल
 भेजा  जाएगा  और  दूसरे  कम्प्यूटर  की  उपयोगिता  सिद्ध  हो  जाने  के  बाद  तीसरा  मॉडल  भेजा  जाएगा  ।

 ई०  कम्प्यूटर  प्रणालियां  सोवियत  संघ  से  10  वर्षीय  आस्थगित  भुगतान  के  आधार  पर
 मंगवाई  जा  रही  हैं  ।

 इन  तीन  प्रणालियों  पर  कुल  16,85,260  अमरीको  डालर  तथा  31,22,094  जमंन
 मार्क  के  रूप  में  विदेशी-मुद्रा  खर्च  होने  को  संभावना  है  ।

 परियोजना  को  लायत  में  वृढ़ि

 566.  ओऔी  विज्षय  कुमार  यादव  :  क्या  कार्यक्रम  कार्याज़्बयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सातवीं  योजना  के  दोरान  कार्यात्वयन  के  लिए  मंचूर  की  गई
 अधिकांश  विकास  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  के  कारण  उनकी  लागत  में  बृद्धि  हुई
 है  ;

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पोजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :
 हां
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 20  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत  वाली  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  *  31-3-87  को
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1-4-85  से  31-3-87  तक  अनुमोदित  छः  परियोजनाओं  ने  समय  और
 लागत  वृद्धि  दिखाई  है  |  इनमें  दो  परियोजनाएं  एक  दो  और  एक  विद्युत

 क्षेत्र में  है  ।

 विलम्ब  के  मुख्य  कारणों  भूमि  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  औद्योगिक

 उपस्कर/सामग्री  की  धप्लाई  में  विलम्व  आदि  जैसी  समस्याएं  शामिल  हैं  ।

 |

 शपये  का  सल्य

 567.  भ्रो  विजप  कुमार  यावव  क्या  वित  मंत्री  यर  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारतीय  रुपये  का  वर्ष  1970  में  रुपये  के  मूल्य  की  तुलना  में  कितना  मूल्य

 क्या  भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  निरन्तर  कमी  होती  जा  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसे  स्थिर  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विश  मंत्रो  तथा  वाणिए्य  संत्रो  ताशयण  दत्त  :  ओर  ओशद्योगिक  श्रमिकों
 के  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सू-क  अंग  ८  100  के  व्युत्तक्रम  के  रूप  में  आंकी

 गई  रुपये  की  क्रय  शक्ति  1970  में  54.55  पैसे  और  1987  में  14.22  पैसे

 सरकार  की  सुद्रा-स्फीति  विरोधी  नीति  के  अन्तगंत  प्रभावी  मांग  भौर  पूर्ति  प्रबन्ध  पर
 जोर  दिया  जाना  जारी  है  जिसमें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  चीनी  ओर  खाद्य  तेलों

 को  नियमित  रूप  से  जारी  करना  और  प्रणाली  को  सुदृढ़  चीमी  और  खाद्य  तेलों  को  नियमित

 रूप  से  जारी  करना  और  प्रणाली  से  नकदी  बाहुल्य  को  समेटना  शामिल  केन्द्रीय  सरकार

 ने  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  है  कि  वे  जमाखोरी  और  कालाबाजारो  में  लिप्त

 व्याधारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई

 भविष्य  निधि  में  जमा  राशि  पर  भ्याज

 568.  शो  मदन  पांडे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  में  जमा-धन  राशि  पर  बढ़ी  हुई  दर  पर
 ब्याज  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  यह  दर  क्या  है  और  किस  तारीख  से  इस  पर  ब्याज  दिया
 भौर

 इससे  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  नहीं  ।  सरकारी  कर्मचारियों
 की  भविष्य  निधियों  में  जमा  राशियों  पर  वर्ष  1987-88  से  लिए  ब्याज  की  दर  वही  है  जो  वर्ष
 1986-87  के  लिए  अर्थात  12  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  ।
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 गरोथो  की  रेखा

 569.  भरी  सौ०  जंगा  रेडडो  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्या  गरीबी  के  रेखा  की  परिभाषा  मूल्य  स्तर  के  अनुसार  बदलती  रहती  यदि  तो
 गरीबी  की  रेखा  का  वत॑मान  स्तर  कया  और

 क्या  गरीबी  के  रेखा  के  स्तर  को  निर्धारित  करते  समय  ई  आवास  और  स्वास्थ्य
 सेवाओं  के  मूल्यों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ?

 पोक्षता  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुख  हां  ।
 कीमतों  में  वृद्धि  के  गरीबी  की  रेखा  को  समय-समय  पर  अद्यतन  किया  जातः  गरीबी  की
 रेखा  के  नवीनतम  अनू  मान  वर्ष  1984-85  से  संबंधित  नवीनतम  गरीबी  की  रेखा  1984  की

 कीमतों  पर  योजना  का  आधार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  107  रु०  प्रति  व्यक्षित  प्रति  मास  तथा

 शहरी  क्षंत्रों  में  122  रु०  प्रति  व्यक्ति  प्रति  मास  है  ।

 गरीबी  की  रेखा  निर्धारित  करने  में  खाद्य  तथा  खाद्य-भिन्न  मदों  पर  होने  वाले  व्यय  को
 हिसाब  में  लिया  जाता  है  और  इसलिए  कपड़  ,  आवास  और  स्वास्थ्य  की  देखभाल  पर  होने  वाला
 व्यय  भी  इसमें  शामिल  होता  गरीबी  की  रेखा  की  परिभाया  में  केवल  कैलोरी  खपत
 की  पर्याष्तता  को  ही  सुनिश्चित  किया  गया  है  ।

 प्रत्यक्ष  कर  के  आधार  को  व्यापक  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 570.  श्री  सत्येत्न  नारायण  सिंह  :

 श्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्यक्ष  कर  के  आधार  को  व्यापक  बनाने  के  लिए  सरकार  का  देश  के  बड़  शहरों  में
 संभावित  आयकर  दाताओं  का  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  है  जैसाकि  दिनांक  15  1987  के

 टाइम्सਂ  में  बताया  है  ;

 यद्दि  तो  कया  प्रत्येक  घर  का  सर्वेक्षण  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  काफी  संख्या  में  गैर-वेतनभोगी  और  स्वरोजगार  व्यक्ति  आयकर
 विवरणियां  नहीं  भर  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :

 धारा  1338  के  सर्वेक्षण  के  दौरान  आयकर  प्राधिकारियों  को  आथासीय  परिसरों
 में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 और  गैर-वेतनभोगी  और  स्वरोजगार  वाजे  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  ज्ञात  नहीं
 है  जिनकी  आयकर  योग्य  है  परन्त  वे  अपनी  आय  विवरणियां  दाखिल  नहीं  कर  रहे  कर
 अपवंचन  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  वचनबद्ध  है  और  ऐसे  व्यक्तियों  को  कर  के  दायरे  में
 लाने  का  प्रत्येक  प्रयास  किया  जा  रहा
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 विकासशील  देशों  द्वारा  बिदेशी  ऋण  की  अदायगी

 571,  श्री  सत्येना  नारायण  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  पह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विदेशी  ऋण  अदायगी  की  सीमा  की  निर्यात  आय  की  निर्धारित
 शतता  तक  सीमित  करने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  अन्य  विकासशील  देशों  के  साथ  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ;
 यदि  तो  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  इस  व्यवस्था  से  सहमत  है  ;  और

 यदि  तो  तीसरे  विश्व  के  देशों  पर  बढ़ते  हुए  रिण  सेवा  भार  के  संबंध  में  उनके  क्या

 विचार  हैं  ?

 वित्त  मंत्रों  तथा  बाणिण्य  मंत्री  नारायण  दस  :  से  चौबीस  देशों  के
 सहकारी  समूह  द्वारा  पेश  की  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  मामलों  से  संबंधित  रिपोर्ट  में  एक  सुझाव  दिया
 गया  है  कि  कोष  द्वारा  उधार  दिए  गए  साधनों  की  वापसी  अदायगी  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  सके  उतनी
 जल्दी  कर  दी  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  कोष  के  प्रयोजनों  के  अनुरूप  ऐसी  अदायगियों  को  सदस्य

 राष्ट्र  की  वापसीं  अदायगी  की  क्षमता  से  संबद्ध  होता  पारम्परिक  रूप  से  निर्धारित  वापसी
 अदायगी  के  कार्य  क्रम  के  स्थान  पर  किसी  भी  देश  से  उसे  निर्यात  से  होने  वाली  अपनी  आय  का  केवल

 एक  विशिष्ट  भा  या  बेकल्पिक  रूप  सूचकों  तंत्र  के  अन्तर्गत  आमे  वाले  सूचकों  के

 अनुरूप  के  आधार  पर  निर्धारित  राशि  की  वायसी  अदायगी  की  अपेक्षा  की  जानो  यह
 सुझाव  कोष  की  वापसी  अदायगियों  से  संबद्ध  रखता  है  और  यह  सामान्य  रिण  की  समस्या  से  संबंधित

 नहीं  है  ।  भारत  24  देशों  के एक  समूह  का  एक  सदस्य  है  ।

 विश्व  बैंक  और  कोष  ने  इस  सुझाव  बे  बारे  में  कोई  विशिष्ट  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  है  ।

 ओश्ोगिक  तेलों  पर  उत्पादन  शुल्क  कस  करने  को  सांग

 572.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नहाने  के  साबुनों  में  उपयोग  किये  जाने  वाले  औद्योगिक  तेलों  पर  उत्पाद  शुल्क  के

 स्लैब  ढांचे  में  कमी  करने  की  कोई  मांग  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  अधिकांश  ओद्योगिक  तेलों

 को  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दी  गई  है  ।  जहां  एंसे  तेन्ों  पर  उत्पाद  शूल्क  देय  वहां  साबुन  के  निर्माताओं

 को  मॉडवेट  योजना  के  माध्यम  से  प्रदत्त  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  राहत  उपलब्ध  होगी  ।

 उपरोक्त  की  दृष्टि  से  प्रश्न  ही  नहीं  ।

 विदेशी  सुद्रा  छा  घोटाला

 573.  श्री  सानिक  रेडडो  :

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :

 श्री  बालासाहिब  बिखे  पारिल  :

 भी  सुभाव
 ओ  धर्म  पाल  सिह  सलिक  :

 श्री  प्रकाश  चमर  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :
 श्ः
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 क्या  हाल  ही  में  बम्बई  में  एव  ऐसे  बड़े  विदेशी  ?  निमय  घोटाले  का  पता  लगाया  ग्रया

 है  जिसमें  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करके  लगभग  30  करोड़  रुपये  के  प्रतिप्रक
 भगतान  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  हां  तो  इस  घोटाले  में  शामिल  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 विश  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दस  हां  ।

 कंन्द्रीय  आथिक  आसूचना  ब्यूरो  ह्वारा  आयोजित  और  उसके  पयंवेक्षण  में
 कोड  नामक  कारंवाई  27  1987  को  बंबई  में  20  जगहों  की  तलाशी  ली  गई  थी  ।  इन  तलाशियों
 के  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघनों  में  लगभग  20  करोड़  रुपए  तक  की

 हवाला  15,39,100  रुपए  को  भारतीय  मुद्रा  जो  कि  मुआवजा  अदायमियों  से  प्राप्ति  की
 रकम  समझी  जाती  दर्शानो  वाले  बहुट  से  आपत्तिजनक  दस्तावेज  और  1,100  रुपए  के  बराबर  की
 विदेशी  मुद्रा  पकड़ी  गई  थी  ।

 प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  की  गई  जांच  की  समाप्ति  पर  अधिनिणंयन  की  कारंवाई  शरू  की
 जाएगी  ।

 आप्रवासी  भारतोयों  द्वारा  अजित  बिदेशी  मद्रा  का  उपयोग

 574.  भी  मानिक  रडडो  :

 श्री  एम०  रघुसा  रडडो  :

 झी  सो०  माधव  रेडडो  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17-6-87  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  इस  अशय
 के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  ग्रामीण  और  अर्धशहरी  आप्रवासी  भारतीयों  के  द्वारा  अजित
 लगभग  25000  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  का  पिछले  12  वर्षों  में  देश  में  किसी  व्यावहारिक  निवेश
 योजना  के  अभाव  में  उचित  उपयोग  नहीं  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  प्रकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  अप्रवासी  भारतीयों  द्वारा  अजित
 विदेशी  मुद्रा  का  बेहतर  उपयोग  करने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्  मंत्री  तथा  वालजिन्य  मंत्रो  नारायण  दत्त  :  हां  ।

 यह  बात  सही  नहीं  कि  सरकार  के  पास  देश  में  अनिवासी  भारतीयों  को  पू  जी  का  निवेश
 कर  सकते  की  सुविधा  देने  के  लिए  कोई  सक्षम  योज  न  नहीं  है  ।  अनिवासी  भारतीयों/भारतीय  मूल  के
 अ्यक्तियों  को  निवेश  के  लिए  वही  सुविधाएं  अब  भी  उपलब्ध  है  जिनको  1982  में  उदार  बनाया  गया

 इनमें  अप्रत्यावतेन  तथा  प्रत्यावतंन  दोनों  ही  आधघारों  पर  निवेश  करने  की  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।
 अनिवासी  भगृहादि  परिसम्पत्ति  के  कारोबार  को  मालिकाना  हक  वाले  किसी
 भी  साझेदारी  के  व्यापार  और  संयुक्त  पू  जी  वाली  कम्पनियों  में  अप्रत्यावतंन  भाधार  पर  पूजी
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 का  निवेश  कर  सकते  हैं  ।  प्रत्यावतंन  योजना  के  अन्तगंत  किसी  भी  ओऔद्योगिक  विनिर्माणगरी
 कलाप  में  पूजी  लगाई  जा  सकती  है  और  भारतीय  कम्पनियों  अनिवासी  भारतीय  रुपया
 खातों  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातों  में  रकमें  जमा  के  रूप  में  रख्वी  जा  सकती  है  और  भारतीय  यूनिट
 ट्रस्ट  के  राष्ट्रीय  बचतपन्नों  तथा  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  पू  जी  का  निवेश  किया  जा  सकता

 अनिवासी  भारतीयों  को  दी  गई  सुविधाओं  पर  समय-समय  पर  पुनविचार  किया  जाता  है  और  जहां  कहीं
 भावश्यक  होता  उपयुक्त  परिवतंन  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 20  सुत्रो  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन

 575.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 श्लोमतो  पटेल  रमाबेन  रामलोभाई  मावणि  :

 क्या  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  प्रत्येक  मद  क॑  अन्तर्गत  वर्ष  1986-87  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 पूरी  तरह  से  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 कौन  सी  मदों  के  अन्तगंत  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  जा  सके  हैं  ?

 योजना  संत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुक्ष  :  से

 20  सूत्री  कार्यक्रम  की  विभिन्न  मदों  के  अन्तर्गत  (1)  सिंचाई  (2)  दाल  (3)

 तिलहन  (4)  (5)  उप  (6)  प्रारम्भिक  नामांकन  और  (7)  प्रौढ़  साक्षरता  के

 मामलों  को  उपलब्धि  100  प्रतिशत  अथवा  अधिक  रही  ।  इन  सात  मदों  के  सम्बन्ध  में  वास्तविक

 उपलब्धि  की  सूचना  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  और  अब  तक  दिश्वाई  गई  उपलब्धि  है  ।

 लक्ष्य  की  100  प्रतिशत  उपलब्धि  न  होने  के  धन  की  भू'म  अधिग्रहण  सम्बन्धी

 निर्माण  सामग्री  की  असामान्य  पर्याप्त  प्रशिक्षित  जनशक्ति  की  परिवार  नियोजन  के

 अन्य  उपायों  पर  बढ़ता  हुआ  बीच  में  छोड़  देने  आदि  जंसी  समस्याएं  हैं  ।

 क्षत्रोय  ग्रामीण  बेकों  को  शालाएं  खोलना

 576.  चौधरो  रास  प्रकाश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की और  अधिक  शाख्राएं  खोलने  के  लिए  प्रोत्साहन

 देने  के  लिए  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  की  समीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  और  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने

 सचित  किया  है  कि  नयी  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  केन्द्रों  का  आबंटन  करते  समय  जिलों  में  कार्यरत

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को तरजीह  दी  जाती  है  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता

 fa  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  को  शाखाएं  आवंटित  किए  जाने  से  पूर्व  नवगठित  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों
 को  पहले  कुछ

 न्यूनतम  शाखाएं  आबंटित  की  जाए  ।  जहां  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  की  शाखाएं  पर्याप्त  संब्या  में  होती

 बहां  पर  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  केन्द्रों  का  आबंटन  करने  के  मामले  में  उन्हें  तरजीह  दी  जाती  भारतीय
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 रिजर्ज  बैंक  ने  बताया  है  कि  कतंमान  शाखा  लाइसेंतिग  नीति  के  अन्तगंत  जाबं ढित  कुल  4396  केन्द्रों  में
 ह  1804  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  मत  है  कि  फिलहाल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 की  खातिर  वतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  अथवा  प्रक्रिया  पर  फिर  से  विचार  करने  को  कोई
 श्यकता  नहीं  है  ।

 बेरोजगार  धुवकों  को  ऋण  देना

 577.  प्रो०  निर्मेला  कुमारी  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार

 प्रदान  करने  कौ  योजना  के  वास्तविक  लाभ  निधन  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पाते  दें  ;

 क्या  ऋण  वितरण  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  बैंकों  पर  कोई  नियन्त्रण  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  योजना  के  कारयकरण  में  सूधार  लाने  के  लिए  कोई  प्रभावी
 कदम  उठाने  का  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  लंत्री  जनाबंन  शिक्षित  बेरोजगार  यवकों  को
 स्वरोजगार  देने  को  योजना  का  उद्देश्य  उन  शिक्षि  त  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  उपनब्ध  कराना

 है  जो  अपने  साधनों  से  पूजो  नहीं  जुटा  सकते  |  इस  योजना  को  1986-87  में  जारी  रखते  ह्ए
 लाभार्थो  के  परिवार  की  वाधिक  आय  की  सीमा  10,000/-  रुपए  रखी  गई  है  ताकि  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  इस  योजना  का  लाभ  केवल  निम्न  आय  वर्ग  के  ब्यक्तियों  को  ही  प्राप्त  हो  ।

 बेंक  को  शाखाओं  को  ऋण  की  ओपचारिकताओं  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक
 तथा  बे  क  के  प्रधान  कार्यालयों  द्वारा  जारी  कौ  गई  हिदायतों  का  पालन  करना  होता  है  ।  बैक  के  आभांतरिवः
 लेखा  भारतीय  रिजबं  बैक  के  निरीक्षण  बे  क  क॑  सांवधिक  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  तथा
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  देन  की  योजना  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियन्त्रक  महा  लेखा
 परीक्षक  द्वारा  शाखाओं  की  लेखा  परीक्षा  की  जाती  है/निरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 सरकार  शिक्षित  बेरोजगारों  युवकों  को  स्वरोजगार  प्रदान  करने  की  योजना  के  अन्तगंत

 तुरन्त  ऋण  मंजूर  करने  ओर  उनका  संवितरण  करने  तथा  शाखाओं  के  पर्यवेक्षण  में  सुधार  लाने  के  लिए
 बैंकों  पर  जोर  देती  रहती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इस  सम्बन्ध  में  बैंकों  के  नाम  जारी
 किए  जाने  वाले  अनुदेशों  का  पूरी  तरह  से  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  परमाणु  विद्यू.त  संयंत्र  की  यूनिट  एक  का  पुनः  चालू  किया  जाना

 578.  भी  बृद्धि  चंद्र  क्या  प्रधान  मंत्री  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  के  यन्टि  एक  में
 रिसाव  क॑  सम्बन्ध  में  दिनांक  25  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  276  क॑  उत्तर  के  बारे
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  परमाणु  विद्यूत  संयंत्र  के  यूनिट  एक  को  पुनः  भालू  किए  जाने  की  किसी
 धोजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  तथा  प्रौधोगिकों  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रातिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  आर०  :  तथा

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  को  उसकी  दक्षिणी  एड  शील्ड  में  पड़ी  दरारों  को  बन्द

 करके  चलाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है|  यूनिट  को  लम्बे  समय  तक  काम  करने  योग्य

 बनाए  रखने  के  प्रयास  के  अन्तगंत  ए  ड-शील्डों  को  बदलने  की  सम्भावना  का  अध्ययन  भी  किया  जा

 रहा  है  ।

 ]

 बिहार  को  सातवों  योजना  के  परिव्यय  में  संशोधन

 579.  डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :

 श्रो  ललितेश्वर  प्रसाद  शाहो  :

 क्या  घोजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  सरकार ने  केंद्रीय  सरकार  से  यह  भनुरोध  किया  है  कि  सातवीं  योजना  के

 परिब्यय  को  5100  करोड़  रुपए  से  संशोधित  करके  7800  करोड़  रुपये  कर  दिया  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केंद्रीय  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :

 नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 काले  धन  का  पता  लगाने  के  उपाय

 580.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  कितने  काले  धन  का  पता  लगाया  गया  है  ;

 वास्तव  में  कितने  काले  धन  के  होने  का  अनुमान  है  ;  और

 काले  धन  का  पता  लगाने  क॑  लिए  किए  जा  रहे  उपाधों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  1984-85,  1985-86  और

 1986-87  के  वित्तीय  वर्षों  के
 दौरान  आयकर  विभाग  द्वारा  ली  गई  तलाशियों  में  प्रथमदृष्टया  क्रमशः

 25.07  करोड़  50.32  करोड़  झपए  ओर  100.70  करोड़  रुपए  मूल्य  की  लेखाबाह्य

 सम्पत्तियां  पकड़ी  गई  कर  अपवंचन  की  सही  राशि  का  पता  तब  लगेगा  जबकि  कर-निर्धारण  पूरे

 करके  उन्हें  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 देश  में  कितना  काला  धन  चलन  में  है इसकी  राशि  का  कोई  सरकारी  अनुमान  नहीं

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नीति  संस्थान  ने  में  अवध  अयथंब्यवस्था  के  पहलूਂ  नामक  अपनी

 रिपोर्ट

 ह
 में  1983-84  के  लिए  अवैध  आय  का  अनुमान  लगभग  31584  से  36786  करोड़  रुपए

 लगाया  है  ।  वैसे  लोगों  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  यह  कई  अनुभानों  और  कल्पनाओं|पर  आधारित  हैं

 ओर  इसमें  से  प्रत्येक  अनुभान  और  कल्पना  को  चुनौती  दी  जा  सकती  दे  ।
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 सरकार  के  काले  धन  के  अभिशाप  को  समाप्त  करने  के  लिए  पूर्णतः  वचनबद्ध  है  ।

 कर-निर्धारण  योजना  का  क्षेत्र  बढ़ाकर  स्वेच्छिक  अवुपालन  को  बढ़ादा  देना  सर#र  की  नीति  का  एक
 अंग  है  ।  नीति  का  दूसरा  अंग  गहन  अभियोजन  और  सर्वेक्षण  करने

 जैसी  निवारक  कारंवाइयों  को  तेज  करना  है  ।

 उड़ोसा  में  सामाजिक  बानिकी  योजना

 501.  भी  चिन्तासणि  जेना  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  सामाजिक  वानिकी  योजना  के
 मन्तगेंत  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  थे  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 छठी  पंचवर्षीए  योजनावधि  के  दौरान  उड़ीसा  को  जिन  जिलों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत

 शामिल  किया  गंया  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  मे  उड़ोसा  के  लिए  इस  संबंध  में  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है  ;  ओर

 (¥)  सातवीं  पंचवर्षीय  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  राज्य  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  मजूर
 की  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरां  क्या  है  ?

 वर्षावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिपाउरंहमान  :  व

 नहीं  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  दो सामाजिक  वानिकी  कायंक्रमों  को  कार्यान्वित

 किया  गया  वानिकी  तथा  ग्रामीण  ईंधन  की  लकड़ी  का  पौधरोपणਂ  थोजना  के  अन्तर्गत

 लक्ष्यों  को  पूर्णतया  प्र।प्त  कर  लिया  गया  जबकि  स्वीडिश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण

 छवरा  सहायताप्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाਂ  के  अन्तगंत  लक्ष्यों  को  पूर्णतया  प्राप्त  नहीं
 किया  गया  था  |  छठो  योजना  अवधि  के  दोरान  लक्ष्यों  मोर  उपलब्धियों  की  स्थिति  संलग्न  वि4रण  भें

 दी  गई  हैं  ।

 उड़ोसा  राज्य  के  13  जिलों  में  से  9  जिलों  नामतः

 पुरी  तथा  सम्बलपुर  में  उपयुक्त  सामाजिक  वानिकी  कायंत्रमों  को

 कार्यान्वित  किया  गया  था  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लक्ष्य

 निम्न  प्रकार  है  :--

 ह  रुपये  लाखों  में

 क्रम  योजना  का  नाम  भौतिक  लक्ष्य  वित्तीय  परिव्यय

 सं०

 12  2  9  4

 1.  गैर-हिमालय  के  इको  21,953  540.00

 स्ेंसिटिव  क्षेत्रों  में  क्षत्र  में  पोधघरोपण
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 नि-त-+

 1  2  3  4

 ग्रामीण  ईंधन  की

 लकड़ी  का  पौधरोपण
 तथा  वनरोपण  ।

 2.  स्वीडिश  अंतर्राष्ट्रीय
 विकास  प्राधिकरण
 द्वारा  सहायता  प्राप्त

 उड़ीसा  सामाजिक
 वानिकी  ।  :

 49,430  हेक्टेथर  1793.00
 क्षेत्र  में  पौधरोपण
 तथा  किसानों  को

 46  मिलियन  पौधों
 का  वितरण  ।

 उड़ीसा  राज्य  को  ग्रामीण  ईंघन  की  लकड़ी  पौधरोपण  योजना  हेतु  1985-86  5-86  के
 94.62  लाख  रुपए  तथा  1986-87  के  लिए  85.00  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई

 वर्ष  1987-88  के  लिए  आबंटित  केंद्रीय  सहायता  120.00  लाख  रुपए  उड़ीसा  सामाजिक
 वानिकी  परियोजना  हेतु  स्वीडिश  अस्तर्राष्ट्रीय  विक्रास  प्राधिकरण  द्वारा  5  वर्षों  के  लिए
 1971.9  लाख  रुपए  की  सहायता  दी  गई  राज्य  सरकार  ने  1985-86  तक  स्वीडिश

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  450.9  लाख  रुपये  की  सहायता  का  उपयोग  कर
 लिया  है  और  1987  तक  916.75  लाख  रुपये  के  प्रतिपू्ति  दात्रों  के  लिए  लिखा  है  ।

 विवरण

 उड़ीसा  में  सामाजिक  वानिकों  योजना

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  सामाजिक  वानिकी  कायंत्रमों  के

 अन्तगंत  लक्ष्य  और  उपलब्धियां

 वित्तीय  भौतिक

 परिव्यय  व्यय  लक्ष्य  उपलब्धि

 1.  सामाजिक  वानिफी  462.00  485.61  20,000  हेक्टेयर  24,400
 तथा  ग्रामीण  इंधन  क्षेत्र  में  पौधरोपण  यर  क्षेत्र  में
 की  लकड़ी  का  तथा  23  मिलियन  पौधरोपण  तथा

 रोपण  (1980-8 |  पौधों  का  वितरण  2।  मिलियन

 से  1984-85)  पौधों  का

 ०  वितरण  ।

 2.  स्वीडिश  510.00  174.00  8570  हेक्टेयर  3552  हेक्टेयर
 विकास  प्राधिकरण  क्षेत्र  में  क्षेत्र  में

 द्वारा  रोपण  तथा  5  रोपण  तथा  1.5

 यता  प्राप्त  उडीसा  मिलियन  पौधों  मिलियन  पौधों
 का  वितरण  का  वितरण  । सामाजिक  वानिकी

 परियोजना  (1983-
 84  से  1984-85)

 103



 लिखित  उत्तर  "9  1987

 केरल  में  स्टास्प  पेपरों  का  अभाव

 582.  भरी  मुल्लापल्लो  रामचंब्रन  :

 थी  जो०  एम०  बनातवाला  :

 क्या  थिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  स्टेम्प  और  स्टाम्प  पेपर  की  कमी  के  बारे  में  केरल  सरकार  से  कोई  शिकायत
 प्राप्त  हुई  और

 सरकार  द्वारा  केरल  सरकार  को  सभी  मूल्य  के  स्टेम्प  और  स्टाम्प  पेपरों  की  पर्याप्त

 सप्लाई  सनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  गए  हैं  ?

 दिस  संत्रालय  में  रा््य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 सरकार  ने  पहले  ही  स्टाम्स  पेषरों  का  उत्पादन  बढ़ा  दिया  कमी  को  कम  करने  के  लिए
 पिछले  7  महीनों  के  दोरान  तीन  बार  त्रिवेन्द्रम  को  87.33  लाख  स्टाम्प  और  स्टाम्प  पेपर  के  विशेष

 बैगन  भेजे  गए  थे  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  परश्योजनाओं  को  पर्यावरण  को  दृष्टि  से  मंज्रों  देना

 583.  थ  मुल्लापलली  रामचमान  :  कया  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  प्र  सिद्ध  जिमकाबेट  नेशनल  पाक  के  साथ  लगे  हेमपूर  के  निकट  कोई
 उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा

 हेमपुर  के  पास  औद्योगिक  परियोजना  को  स्थापना  के  लिए  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  को  अनुमोदन  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  गया  है  ।

 यूनाइटेड  नेहान्स  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  मिशन  की  उद्यमप् जो  संबंधी  सिफारिश

 584.  थी  वक्कमस  पृरुषोसमन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बत'ने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  उद्यम  पू  जी  का  पता  लगाने  के  लिए  यूनाडटेड  नेशन्स

 डेघलपमेंट  प्रोग्राम  जो  [987  मे  भारत  आया  था  की  नीति  संबंधी  मुख्य  सिफारिशें

 क्या

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्य  क्रम  के  मिशन  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  उपय् कत  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  पैदा  की  नहीं  होते  ।

 डा०जो०वो  ०  के०  राव  समिति  की  सिफारियों  का  कार्यास्वयत

 585.  श्री  यशवन्तराव  गड़ाख  क्या  योजला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ग्रामीण  विकास  के  लिए  प्रशासनिक  प्रबंध  और  गरीबी  निवारण  कार्यत्रमों  से  संबंधित
 जी०वी०के०  राव  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  कार्यान्वित  कर  दी  गई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान््यवन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुख  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अंतिम  निर्णय  लेने  से  पूर्व  विकास  परिषद  के  सामने  विचार  के  लिए
 रखना  होता  है  ।

 हुजीनियरी  सामान  के  निर्यातकों  को  वापस  देय  शल्क

 586.  श्री  यशवंत  राव  भड़ाख  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इ'जीनियरी  सामान  के  निर्यातकों  को  वापस  किये  जाने  वाले  शुल्क  की  काफी  धनराशि

 देय  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इसका  भुगतान  न  करने  का  निर्यात  व्यापार  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कीटनाशी  दवाइयों  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  ।  बिकास

 587.  श्री  यशवंत  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  अनुसंधान  हैदराबाद  ने  कीटनाशी
 दवा  हइयों

 के  लिए  प्रौद्योगिकियों
 के  विकास  हेतु  द्व|त  कार्यक्रय  शुरू  किया  है  ;

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 ;  और

 इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  उद्योग  द्वारा  उसका  कितना  उपयोग  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  विकास  परमाणु

 निकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के  ०आर०  :  और  कीटनाशकों  सहित

 कृषि-रसायनों  पर  भनुसंघान  व  विकास  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  का  एक  प्रमुख  क्षेत्र

 हैं  और  क्षेत्रीप  अनुसंधान  हैदराबाद  एक  प्रमुख  प्रयोगशाला  के  रूप  में  इस  कार्यक्रम  में

 समन्वय  कर  रही  है  ।  वर्तमान  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  चल  रही  परियोजनाएं  संलग्न  में

 दी  गयी  हैं  ।

 प्रयोगशाला  ने  बहुत  से  कीटनाशकों  और  उनके  फामु  लेशन  के  लिए  तकनीकी  जानकारी

 विकसित  की  है  ।  जबकि  बहुत  से  कौटनाशकों  का  पहले  से  ही  उत्पादन  किया  जा  रहा  कुछ  अन्य

 का  उत्पादन  कार्य  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  स्तरों  पर  इन  कीटनाशकों  की  सूची  संलग्न

 में  प्रस्तुत  की  गई  है  ।
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 क्षेत्रीय  अनुसंधान  हैदराबाद  में  चल  रही  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाएँ  |

 (1)  बायोफानेट

 (2)  फ्लूओवश्रीनेट

 (3)  कारटेप

 (4)  एसेफेंट

 (5)  कलो  रसुलेथन

 (6)  बेन्टाजोन

 (7)  एडीफेनफॉस

 (8)  नीम  करनेल  एक्सट्रैक्ट

 (9)  फेरोमोन्स

 (10)  पौध  विकास  उन्नयक

 क्षेत्रीय  अनुध्षंधान  हैदराबाद  द्वारा  बिकसित  किये  गये  कीटनाशक  जिनका
 करण  किया  जा  चुका  है  ।

 तकनीकों

 (1)  ब्यूटोक्लोर

 (2)  डो०डी०्वी०पी ०

 (3)  एम०वी०सी०

 (4)  मोनोक्रोटोफॉस

 (5)  क्विनालफॉस

 (1)  ई०सी०

 (2)  डी०डी०वी०पी०  76  ई०सी०

 (3)  संक्रमण  रहित  खंड

 (4)  मोनोक्रोटोफॉस  36  डब्ल्यू०  एस०सी०

 (5)  सल्फर  बेटबिल

 बर्ण  बेटबिल  में  सरकारो  अधिकारियों  के  विरद्ध  आयकर  के  छापे
 588.  भरी  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी  से  1987  की  अवधि  के  दौरान  सरकारी  अधिकारियों  के  विरुद्
 जाय+र  के  कोई  छापे  मारे  गये  हैं

 ;  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कितने  मूल्य  का  सामान  पकड़ा  गया  तथा

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  सूचना  एकत्र  की  जां

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 भारत  में  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण

 589.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :

 थभो  अमर  सिह  राठवा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयात  से  बचने  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  हेतु  देश  में  रंगीन  टेलीविजन  सँट
 बनाने  के  लिए  सभी  पुर्जों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  किसी  गेर-सरकारी  कंपनी  ने  इन  पुर्जों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अपनी  सेवाओं
 की  पेशकश  की  है  ;

 यदि  दो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की

 है  ;  और

 कौन-कौन  से  सरकारी  उपक्रम  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  की  ट्यूब  सहित  उनके  पूर्जों  का
 निर्माण  कर  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ड़ों
 मिकी  और  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  रंगीन  दूरदर्शन  के  पुजों
 का  विनिर्माण  स्वदेश  में  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 (i)  इलक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 (ii)  रंगीन  दूरदर्शन  के  पुर्जों  का
 विनिर्माण  करने  के  लिए  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति

 उदारतापूबंक  दी  जाती  है  ।

 (9)  इलेक्ट्रॉनिः  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  एकाप्रिकार  प्रतिबंधनकारी  ब्यापार  पद्धति

 नियम  की  धारा  2  तथा  22  के  प्रावधानों  से  छूट  दी  गई

 (iv)  इलेंक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  के  विनिर्माण  के  लिए  उसके  उपादानों  पर  लगने  वाले  आयात

 शुल्क  को  काफी  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 (५)  इस  उद्योग  के  लिए  पू  जीगत  वस्तुओं  पर  आयात  शुल्क  कंवल  30  प्रतिशत  है  ।

 25  इलेक्ट्रॉनिक  संघढक-पुर्जों  पर  से  उत्पादन  शुल्क  हटा  दिया  गया  है  ।

 तथा  रंगीन  दूरदशंन  के  पुर्जों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  निजो  क्षेत्र  की
 अनेक

 कम्पनियों  ने  अनुमोदन  प्राप्त  किए  जो  इकाइयां  उत्पादन  कर  रही  हैं  तथा  जो  इकाइयां  रंगीन

 दरदर्शन  के  महत्वपूर्ण  संघटक-पुर्जों  से  संबंधित  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कारगर  उपाय

 कर  रही  उनकी  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न
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 रंगीन  दूरदर्शन  के  महत्वपूर्ण  संघटक-पुर्जों  के  विनिर्माण  के  क्षेत्र  में  सावंजनिक  क्षेत्र  को

 निम्नलिब्वित  तीन  इकाइयां  जुटी

 (i)  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड

 (1)  कैल्ट्रॉन  मैग्नेटिक्स  लिमिटेड

 (iii)  अप्ट्रॉन  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  लिमिटेड

 विवरण

 रंगीन  दूरदशंन  के  महत्वपूर्ण  संघटक-पुर्जों  का  उत्पादन  करने  वाली  तथा  इस  संबंध  में

 अपनी  परियोजनाओं  के  क्रियाल्वयन  के  लिए  कारगर  उपाय  करने  वाली
 इकाइयों  की  सूची

 इकाई  का  नाम  वस्तु

 1  2
 अमन  1. उत्पादन

 उत्पादन  करने  बाली  इकाइयां

 1.  पंजाब  डिस्प्ले  डिवाइसिस  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब

 2.  श्रप्ट्रॉन  कलर  पिक्चर  ट्यूब्स  लि०  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब

 :.  इलेक्ट्रॉनिक्स  रिसर्च  प्रा०  लि०  रंगीन  दूरदर्शन  के  लिए
 निक  समस्वरित्र  तथा  विक्ष  पण
 संघटक-पुर्जे

 4,  केल्ट्रॉन  मैस्नेटिक्स  लि०  डिले  लाइन

 5.  कांटिनेंटल  डिवाइस  इंडिया  लि०  प्रचालन  एकक

 6.  सुचित्रा  कॉम्पोनेंट्स  लि०  रंगीन  दूरदर्शन  विक्ष पण
 पुर्जे

 2.  कारगर  उपाय  इकाइयां

 1,  आंध्र  ट्रॉनिक्स  डेवलपमेट  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब
 कारपोरशन  लि०

 2.  पीको  इलक्ट्रॉनिक्स  एण्ड  प्रचालन  एकक  इलेक्ट्रॉनिक
 कल्स  लि०  दर्शन  समस्वरित्र  समस्वरित्रों  के

 लिए  नियंत्रण  एकक  समस्व  रित्रों  के

 लिए  प्रचालन  एकक  ई०  एच०
 टी०/लाइन  आउटपुट  ट्रांसफार्मर
 ज्योतिमंयता  विलम्ब  लाइन
 कत्व  विलंब  लाइन  फोकस  विभवमापी

 3.  कॉन्टिनेंटल  डिवाइसिस  इंडियाँ  इलेक्ट्रॉनिक  समस्वरित्र

 लि०
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 4.  यूनाइटिड  वाच  लि०  इलेक्ट्रॉनिक  दूरदर्शन  समस्वरित्र

 5.  टेलीविजन  एण्ड  कॉम्पोर्नेटस  प्रा०  रंगीन  दूरदर्शन  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक
 लि०

 ॥
 समस्वरित्र

 6.  अप्ट्रान  इंडिया  लि०  लाइन  आउटपुट  ट्रांसफामर

 7.  समदेल  इंडिया  लि०  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब
 8.  इलेक्ट्रो  स्केन  इंडिया  लि०  ्ई०  एच०  टी०

 9.  ट्यूनरटेक  इंडिया  प्रा०  लि०  इलेक्ट्रों निक  समस्वरित्र

 10.  एम०  एस०  चावला  एंड  कं०  इलेक्ट्रॉनिक  समस्वरित्र

 LL.  इलेक्ट्रॉनिक  कॉन्सोरटियम  प्रा०  ई०  एच०  डी०  वाई०
 लि०

 संबंधित  उपग्रह  प्रमोचन  यान  को  असफलता  के  सम्बन्ध  में
 उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन

 590.  डा०  चिम्ता  मोहन  :

 श्री  बलवन्त  सिह  राम  बालिया  :

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतात  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सतवर्धित  उमग्रद  प्रयोचन  थान  एस०  एल०  वी०)के  प्रक्षेपण  की  असफलता  के

 कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  स्थापित  की  जा

 चुकी  है  ;
 यदि  तो  समिति  के  सदस्थों  के  नाम  क्या  हैं  ;  ग्

 क्या  समिति  द्वारा  खराबी  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 निकी  तथा  तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  हा  ।

 असफलता  विश्लेषण  समिति  ए०  का  गठन  श्री  आर०

 इसरो  विश्वसनीयता  कार्यालय  की  अध्यक्षता  में  किया  गया  था  और  इसमें  भारतीय  अंतरिक्ष

 अनुसंधान  संगठन  (  के  विभिसन  केन्द्रों  से  14  विशेषज्ञ  सदस्य  लिए  गए  जो  कि

 रेंज  दूरमिती  और  सुरक्षा  इत्यःदि  सहित

 विविथ  विषयों  और  ग्रपों  से  संबंधित  थे  ।

 इनके  एफ०  ए०  सी०  ने  भारतीय  अनुसंघान  संगठन  के  और  बाहर  दोनों
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 से  सो  से  अधिक  विशेषज्ञों  को  भी  सहयोजित  किया  जिनमें  इसरो  की  पूर्व  प्रमोषक  राकेट  परियोजनाओं

 के  परियोजना  निदेशक  भी  शामिल  थे  ।

 और  एफ०  ९०  सी०  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि मिशन  की  असफलता  राकेट

 की  उठान  के  बाद  48.5  प्ेकण्ड  पर  प्रथम  चरण  के  अप्रज्वलन  के  कारण  हुई  एफ०  ए०  सी०  ने

 अपने  प्रयास  प्रथम  चरण  की  प्रज्वतन  प्रणाली  की  खराबी  के  कारणों  का  पता  लगाने  पर  केन्द्रित  किए  ।

 सेंतीस  सम्भावित  असफल  विधाओं  की  एक  व्यापक  सूचों  तैयार  की  गई  ओर  इन  सभी  विधाओं  के

 विस्तृत  अन्वेषण  के  एफ०  ए०  सी०  ने  इन  असफल  विधाओं  में  से  किसी  के  भी  घटने  की  संभावना

 को  खारिज  कर  दिया  सभी  उड़ान  आंकड़ों  के  व्यापक  विश्लेषण  और  गहन  अनुकार  अध्ययनों  के  बाद

 एफ०  ए०  सी०  का  निष्कर्ष  यह  था  कि  मोटर  के  अप्रज्वलन  को  अत्यन्त  लघु  लेकिन  निम्न  परिमित

 द्वारा  स्पष्ट  किवा  जा  सकता  है  :

 दोनों  प्रज्वलन  स्षिटों  में  अनिच्छित  शार्ट  सकिट  ;

 दोनों  प्रज्वलन  सकिटों  में  अनिच्छित  इलेक्ट्रीकल  ओपन  सक्तिट

 सेफ/आरम  युक्ति  की  रेंडोम  खराबी  ।

 चूकि  ये  सभी  तोनों  संभव  असफल  यात्रिकिथा  यादू  ड्छिक  किस्म  की  इन  तीनों  में

 से  कित्ती  एक  कारण  को  अतफलता  के  कारण  के  छू  में  इंगित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 एफ०  ए०  सी०  ने  विश्वस्ततीथता  में  आगे  बुद्ध  करने  के  लिए  और  संभावित  अक्षफलताओं  को

 पकने  के  लिए  सिफारिशों  का  एक  विश्तुत  सेट  प्दात  किया  एफ०  ए०  सी०  ने  जिन  उपायों  की

 सिफारिश  की  उत  सभी  को  ए०  एप०  एुज़०  को  द्वितीय  विकात्ात्मक  उड़ान  में  शामिल  किया

 जा  रहा  है  ।

 अनुवाद  ]
 पुणे  ओर  भुवनेश्वर  में  सुपर  कम्प्यूटर  लगाना

 SOL,  घोभतो  जबन्तो  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  पुणे  और  भुवनेश्वर  में  सुपर  कम्प्यूटर  लगाए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  भुवनेश्कर  में  लगाये  गए  सुपर  कम्प्यूटरों  न ेकाम  करना  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  ये  कब  तक  काय॑  शुरू  कर  देंगे  ;
 क्या  सरकार  का  भूवनेश्वर  में  साफ्टवरेयर  केन्द्र  स्थापित  करने  के  इच्छुक  अनिवासो

 भारतीयों  तथ्ग  अन्य  उद्यमियों  को  विशेष  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  श्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रेिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 सरकार  ने  भुवनेश्वर  तयਂ  हैदराबाद  में  बड़े  मेनफ़र
 मं  कम्प्यूटर  स्थापित  किए  हैं  ।

 हां  ।  भुवनेश्वर  में  स्थापित  की  गई  कम्प्यूटर  प्रणाली  ने  1986  से  कार्य
 करना  शुरू  कर  दिया  है  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तथा  सरकार  ने  1986  में  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  के  साफ्टवेयर  का
 विकास  तथा  प्रशिक्षण  पर  एक  नई  नीति  की  घोषणा  की  है  जिसमें  हाडंवेयर  का  रियायती  दर
 पर  नकद  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  अतिरिक्त  निर्यात  पात्रता  विदेशों  में  विपणन  कार्ये
 पर  किए  जाने  वाले  व्यय  की  आदि  के  रूप  में  तथा  भारत  में  साफ्टवेयर  संगठन  स्थापित
 करने  के  लिए  जिसमें  कुछ  मात्रा  में  निर्यात  करने  के  बारे  में  वचन  देना  उद्यमकर्ताओं  को  जिनपें
 अनिवासी  भारतीय  भी  शामिल  अनेक  प्रोस्साहन  दिए  गए  हैं  ।  ये  प्रोत्साहन  भुवनेश्वर  में  साफ्टवेयर
 कम्पनियां  स्थापित  करने  के  मामले  में  भी  लागू

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  भर्तो

 592.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  नई  भर्ती  रोक  दी  गई  है  जबकि  वहां  बड़ी
 संख्या  में  पद  अभी  भी  रिक्त  पड़  हैं  ;

 .  यदि  तो  उड़ीसा  मे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  विभिन्न  शाखाओं  में  कितने  पद  रिक्त

 पड़े  हैं  ;

 भर्ती  रोकने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उक्त  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 से  बेंक  उड़ीसा  में  खाली  पड़े  स्थानों  को  भर  सकते  पदों  का  सुजन  कर  सकते

 हैं।भर  सकते  हैं  बशर्तें  कि  यह  सब  कमंचारियों  के  विस्तार  के  लिए  उनके  वाशते  निर्धारित  मानकों  के

 अनुरूप  हो  ।

 बेक  ऋण  मोति  को  उदार  बनाना

 593-  भरी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  और  बेंकों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  प्रमुखों  के  बीच  बैंक
 रिण  नीति  को  उदार  बनाने  तथा  निर्धन  लोगों  को  अधिकतम  लाभ  देने  के  लिए  हाल  ही  में  एक  बैठक

 हुई|ंथी  ;  और

 यदि  तो  नई  नीति  के  सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ऊनादन  :  और  प्रधानमंत्री  ने  |

 1987  को  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  मुख्य  कायंपालकों  की  बेठक  बुलाई  थी  ताकि
 उनके  कार्यनिष्पादन  और  उनके  द्वारा  की  गई  पहल  की  समीक्षा  की  जा  सके  |  इस  बंठक  मे  सरकारी
 श्वंत्र  के  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  कई  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  जिनमें  ग्रामीण  रिण
 ओर  गरीबी  हटाओ  ग्राहक  अनुशासन  और  कायंकुशलता  शामिल  भारतीय
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 रिजवं  बैक  तथा  भारतीय  औद्योगिक  विकास  ब॑
 क

 द्वारा  इस  बटक  में  ऋण  सम्बन्धी  नीत  के  बारे  में

 कई  महत्वपूर्ण  घोषणाएं  की  गईं  ;  इन  घोषणाओं  का  सम्बन्ध  रुग्ण  एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  बैंकों

 और  सावधि  रिणदाता  संस्थाओं  के  बीच  बेहतर  समन्वय  स्थापित  करना  इस  उपाय  के  अनुसरण  में

 भारतीय  रिजवं  हौंक  द्वारा  रिण  प्राधिकार  योजना  के  अन्तर्गत  डौैंकों  के  रिण  की  शर्तों  को

 उदार  बना  दिया  गया  इस  बैठक  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने  वाले  रिणों  के  प्रवाह
 को  बढ़ाने  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  देने

 की  योजना  के  अन्तर्गत  कुछ  और  रियायतों  की  घोषणा  भी  की  गयी  ।  समाज  के  कमजोर  वर्गों  और

 शिक्षित  बेरोजगारों  को  दिये  जानें  वाले  ऋणों  को  और  उदार  बनाने  के  लिए  जिन  निर्णयों  की

 घोषणा  की  वे  इस  प्रकार  (1)  कृषि  और  सम्बद्ध  कार्यों  के  लिए  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  10,00)  रुपये  तक  के  निवेश  रिणों  वेः  लिए  ढौंक  सांपाश्विक
 अच्य  पार्टी  गारंटी  पर  जोर  नहीं  देंगे  यह  सीमा  5,000  रुपये  (2)  जणिक्षिद  बेरोजार

 यूवकों  को  स्वरोजगार  देने  की  योजना  के  अतर्गः  मंजर  किये  गए  रिणों  जिनमें
 औद्योगिक  घंधों  के  लिए  दिये  जाने  वाले  :  5,000  रुपए  तक  के  रिण  निर्दिष्ट

 पिछड़  क्षैत्रों  में  10  प्रतिशल  वाधिक  की  दर  से  और  अन्य  क्षेत्रों  में  12?  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज
 लिया  जाएगा  जबकि  इस  समय  निर्दिष्ट  पिछड़  क्षत्रों  के  लिए  यह  दर  12.5  प्रतिशत  व।षिक  और  अन्य
 क्षेत्रों  के  लिए  13.5  प्रयिशत  वाषिक  प्रतिभूति  आदि  के  लिए  जो  मानक  अब  25,000
 रुपए  तक  के  रिणों  पर  लागू  नहीं  होते  वे  इस  योजना  के  अन्तर्गत  35,000  रुपए  तक  के  रिणों  पर  लागू
 नहीं  होंगे  ।

 ]
 अमरोका  द्वारा  सुपर  कम्प्यटरों  की  बिक्री

 594.  श्री  एच०  बी०पाटिल  :

 डा०  टी०  कल्पना  देवो  :

 श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  भारत  को  एक्स  एम  पी-एन  आफ  कम्प्यूटरਂ  बेचने  की
 पेशकश  की  है  जो  कि  विश्वेषज्ञों  द्वारा  काफी  पुरानी  तकनीकी  आधारित  माने  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रोौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण  ऊर्जा
 इलक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  नारायणन  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका  ने  भारत  को  सी०  आर०  ए०  वाई०  एक्स  एम०  सुपर  कम्प्यटर  बेचने  का
 प्रस्ताव  किया  था  ।

 सरकार  ने  इस  पर  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिया  है  !

 कालाधन  निकालने  के  लिए  नई  राष्ट्रीय  जमा  योजना
 595.  श्री  एशथ०  बो०  पाटिल  :

 झो  जगन्नाथ  पटनायक  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सश्कार  ने  काला  धन  निकालने  के  लिए  एक  नई  राष्ट्रीय  जमा  के  बारे  में

 सर्वोच्च  स्तर  पर  क्या  विचार  किया  और

 यदि  तो  इस  योजना  के  सस्यन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  (+)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उपक्मों  के  लिए  बजटोय  आवंटन

 596.  श्री  एच०  थो०  पाटिल  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केंद्रीय  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  यदि  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रम  ब्याज  के  भुगतान  जोर  ऋण  की  किस््तों  की  वापसी  अदायगी  में  करते  हैं  तो उनके  बजटीय

 आवंटन  में  कटौती  की  जाएगी  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  संत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्री  बो०के०  :  और

 विभागों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  किवे  अपने  नियंत्रणाधीन  सरकारी  उद्यमों  के  का्येनिष्पादन

 की  समीक्षा  करे  और  उन  उद्यमों  के  मामलों  में  सरकार  को  रिपोर्ट  जिनमें  ऋणों  को  वापसी

 अद्ायगी  और  ब्याज  के  भुगतान  सम्बन्धी  दायित्वों  को  पूरा  करने  में  कमियां  होने  की  संम्भावना

 हो  ।

 ]

 पर्यावरण  संस्थान  का  पंडित  गोविंद  बल्लभ  पंत  के  नाम  पर  सासकरण  करना

 597.  भी  हरीश  रावत  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ,

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  के  कटरामल  में  स्थित  पर्यावरण  संस्थान  का  पंडित

 गोविंद  बल्लभ  पंत  के  नाम  पर  नामकरण  किया  जाना  है  ;  और
 ह

 यदि  तो  कब  तक  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  लंजालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान

 हां  ।  संस्थान  दिनांक  14-7-1987  को  सोसाइटी  पंजीकरण  1860  के  तद्दत  स्वायत्त
 निकाय  के  रूप  में  पंजीकृत  हुआ  है  ।  संस्थान  का  नाम  गोविन्द  बल्लभ  पंत  हिमालय  पर्यावरण  एवं  विकास
 प्ंस्थान  रथ्ा  गया

 नधीलो  दवाइयों  को  तस्करों  रोकना

 598.  थी  हरीश  राबत  :  क्या  वित्त  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेपाल  और  भारत  के  बीच  नशीली  दवाइयों  आदि  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  दोनों
 देशों  द्वारा  संयुबत  प्रयास  किए  जाने  के  संबंध  में  कोई  योजना  तेयार  को  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  दोनों  देशों  के  बीच  अवेध
 व्यापार  पर  नियन्त्रण  रखने  द्वेतु  सहयोग  के  लिए  भारत  और  नेपाल  की  सरकारों  के  बीच  एक
 समझौता  है  ।

 इस  समझौते  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  भी  है  कि  दोनों  देश  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  वे  सभी  जो  आवश्यक  करेंगे  ताकि  दोनों  देशों  के बीच  अवैध  व्यापार  से  एक

 इसरे  देश  के  आथिक  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  सांझी  सीमा  के  आर-पार  से  अवेध  व्यापार  से
 संबंधित  सूचना  तथा  अन्य  सांडिकीय  आंकड़ों  का  संकलन  किया  तथा  इसका  एक  दूसरे  को

 प्रदान  किया  तथा  सीमा  पर  स्थित  क्रमशः  दोनों  देशों  क ेसीमाशुल्क  विभाग  के  प्रमुखों  की  नियमित
 बैठकें  हों  ।  अन्तर-सरकारी  समिति  की  नियमित  बेठकों  के  लिए  व्यवस्था  भी  समय-समय  पर  ऐसी
 बैठकें  आयोजित  की  जा  रही  हैं  |

 राज्यों  में  बद्ध  लोगों  क ेलिए  आश्रम  बनाने  हेत॒  सहायता

 599.  भौ  हरीश  राजत  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986-87  ओर  1987-88  में  विभिस्न  राज्यों  को  वृद्ध  लोगों  के  लिए  आश्रम  बनाने  हेतु
 कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  ;

 राज्यों  को  वृद्ध  लोगों  के  लिए  आश्रम  बनाने  हेतु  कंद्रीय  सहायता  प्रदान  करने  में  क्या
 प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ;  भौर

 क्या  हस  प्रयोजन  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  भी  सहायता  प्रदान  की  जाती

 कल्थाण  मंभालय  में  उप  संत्रो  गिरिधर  :  वृद्ध  लोगों  के  गृह  निर्माण  हेतु  राज्य
 सरकारों  को  कोई  सहायता  प्रदान  नहीं  की  जाती  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्र  श्त  ही  नहीं  उठता  ।

 वृद्ध  लोगों  के  गृहों  के  लिए  कोई  सहायता  की  योजना  नहीं  फिर  भी  कुछ  स्वयंसेवी
 संगठनों  संगठनों  को  सहायक  अनुदान  योजना

 ”  के  गृहों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य

 सरकारों  की  सिफारिश  पर  सीमित  सहायता  दी  गई  है  ।

 ]

 रोधास्थ  कम्पणियों  हारा  करों  को  जोरी  पर  तिगरानों  रखने
 के  लिए  अनुसंधान  सेल

 600.  भीमतो  असवराजेश्वरो  :

 करी  जो  ०  एस०  बसबराज  :

 ही  एस०  एम०  ग्रही  न

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  करों  की  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  शीर्षस्थ  कम्पनियों  की
 गतिविधियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  अनु  संधान  सेल  स्थापित  करने  का  विचार
 है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यह  योजना  करों  की  चोरी  रोकने  में  कहां  तक  सहायक  होगी  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विदाराधीन  नहीं  है  ।

 तथा  उपयुक्त  भाग  को  देखते  हुए  इनक  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सातवों  योजना  के  लिए  संसाधनों  के  बारे  में  योजना  आयोग  को  बेठक

 601.  भोीसती  बसबराजेश्वरी  :

 शी  एच०  एन०  नम्जे  गोडा  :

 भी  एस०  एम०  गुरड्डो  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987  में  सातवीं  योजना  के  लिए  संसाधनों  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  करने
 के  लिए  योजना  आयोग  की  बेठक  हुई  थी  ;  और

 यदि  तो  योजना  आयोग  ने  बेठक  में  किन  अन्य  विषयों  पर  चर्चा  की  ओर  उन  पर  क्य
 निर्णय  लिये  गए  हैं  ?

 पोचता  संजालय  तया  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सुख  :  बोलना
 आयोग  की  1987  में  हुई  बंठक  में  ऐसे  प्रमुख  वित्तीय  नीति  विषयक  मुद्दों  पर  विद्या  र-विमर्श  किया
 गया  था,जिनका  दीघवषिधि  के  वित्तीय  आयोजन  पर  प्रभाव  पड़ता  न  कि  सातवीं  योजना  के  लिए  संसाधनों
 पर  ।

 बैठक  में  राज्य  कोषीय  प्रणाली  के  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  जिनके
 अस्फीतिकारक  तरीके  से  योजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  और  अधिक  संसाधन  जुटाए  जा  सकते  हैं  और
 निर्णय  लिया  गया  कि  इन  क्षंत्र  की  गहन  संवीक्षा  की  जाए  ।

 योजना  तेयार  करने  के  कार्य  में  पंचायतो  राजसंस्थाओं  को  शामिल  करना

 602,  भी  आर०  एम०  भोये  :

 भो  परसराम  भारहाज  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  योजना  तैयार  करने  में  और  उसके  ब्लाक  और  जिला  स्तर  पर  कार्यान्वयन
 में  पंचायती  राजसंस्थाओं  को  शामिल  करने  की  योजना  है  ;

 क्या  सरकार  आयोजना  ओर  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  में  जनता  को  अधिकाधिक  शामिल
 करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किसी  नीति  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ;  और

 इस  नौति  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्य  स्विवन  संज्रालय  में  राज्य  संत्रो  सुख  !  और
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 विभिन्न  स्तरों  पर  योजना  प्रक्रिया  के  निर्माण  और  कार्यान्वयन  में  पंचायत  स्तर  से  लेकर  संसद  सदस्यों

 तक  जनता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  की  सहभागिता  पर  घोजना  आयोग  द्वारा  बराबर  बल  दिया  जाता

 चं.कि  संविधान  के  अन्तगंत  पंचायती  राज  संस्थाएं  राज्यों  के  क्षेत्र  में  आती  इसलिए  राज्य

 पंध  राज्य  क्षेत्र  को  योजना  प्रक्रिया  में  उनके  जनप्रतिनिधियों  को  शामिल  करने  के  लिए  समय-समय

 कहा  गया  है  ।

 और  विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  स्तरों  पर  यह  प्रक्रिया  पहले  ही  शुरू  को  जा

 चुकी  है  ।  यह  एक  निरन्तर  चालू  रहने  वाली  प्रक्रिया  है  ।

 सोजियत  संघ  ढ्वारा  सुपर  कम्प्यूटर  को  बिक्री  के  संबंध  में  समशोता

 603,  भोसतो  किशोरी  सिंह  :

 झी  एच०  एन०  नन््जे  गोडा  :

 शो  जो०  बसवराज  :

 क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  सुपर  कम्प्यूटर  एल्ब्रस  सहित  कम्प्यूटरों  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  तकनीकी

 साहित्य  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  ;  हु

 क्या  सरकार  ने  मेनफ्रमई  तथा  एलज्स  सिस्टम  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए

 सोकिकंद्र  में  एक  तकतीकी  दल  भेजने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ;

 गौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  कया  है  ?

 किशन  एवं  प्रौ्लोविक्नी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परसाण्  ऊर्मा

 ब्रौर  अन्तरिक  विमानों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  हां  ।  सोबियत
 संघ  कम्प्यूटरों  पर  विस्तृत  तकनीकी  साहित्य  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राजी  हो  गया  जिसमें  सपर

 कम्प्यूटर  शामिल  है  ।  हु

 से  इसेक्ट्रॉनिकी  पर  गठित  भारत-सोवियत  कार्यदल  की  मई  1987  में  भायोजित

 वाँचनी  बैठक  के  दौरान  कम्प्यूटरों  के  क्षत्र  में  सहयोग  के  लिए  जिस  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 ये  उसमें  इस  आशय  का  प्रावधान  शामिल  किया  गया  मेनफ्रम  ई  प्रणाली  तथा

 प्रणाली  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  तकनीकी  दल  को  सोवियत  संघ  में  भेजने

 का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 वायु  प्रदूषण

 दे
 604.  भो  सलीम  आई०  शोरवानी  :  क्या  पर्यावरण  ओर  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क
 ३१३  DTT  है  हे

 क्या  बिहा
 '  रिसंर्ध  घनवाद  में

 वायु
 हार  में

 सेन्ट्र  ल
 माइनिंग

 रिसिंच  धनबाद  में  थायु  प्रदूषण का  पता  लगाने
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भौर  ्प

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  भी  इसी  प्रक्नर  का  कोई  अध्यमन  किया  गया  है  अथवा  करने
 का  प्रस्ताव  है  ताकि  वहां  वायु  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करके  न्यूनतम  किया  जाना  सुनिश्चित  किया  जा
 पके  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिपाउरं  हमान  :  और

 हां  ।  निम्नलिखित  उद्देश्यों  के  लिए  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  घनबाद  में  वायु  प्रदूषण  और  खनन
 में  इसके  f-  यंत्रण  से  संबंधित  अध्ययन  किए  गए  थे  :

 (1)  ख्वान  के  कार्यकरण  पर्यावरण  में  घूल  और  गैसों  की  गुणात्मक  और  मात्रात्मक  प्रभावों  का

 मूल्यांकन  करना  ;

 (2)  घूल  निरोधक  तकनीकों  की  प्रभावकारिता  का  मूल्यांकन  करना  ;  क्षौर

 (3)  खनन  क्षंत्रों  में  खनन  ओर  अन्य  सम्बद्ध  औद्योगिक  गतिविध्चियों  के कारण  वायु  प्रदूषण
 की  मात्रा  और  स्वरूप  का  पता  लगाना  ।

 नहीं  ।

 भारत  में  कार्यरत  विदेशों  बेक

 605.  लो  सलीम  आई०  शेरवानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  इस  समय  कितने  विदेशी  बेंक  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  किन्हीं  अन्य  विदेश  बैंकों  ने  अपनी  शाश्वाएं  खोलने  की  अनुमति  के  लिए  आवेदल  किग्रा
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारत  में  इस  समय  21.  विदेशी

 बैंकों  की  शाखाएं  कार्यरत  हैं  ।  इसके  अलावा  18  विदेशी  बैंकों  के  भारत  में  कार्यालय  उन

 विदेशी  शाखाओं  वाले  प्रतिनिधि  कार्यालयों  वाले  विदेशी  बैंकों  क ेनाम  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बताया  है  कि  वारक्लेज  बैंक  पी०एल०सी०  ने  भारत  में

 स्थित  मषने  प्रतिनिधि  कार्यालय  को  पूर्ण  शाखा  में  बदलने  के  लिए  भावेदन  किया  है  ।  आवेदन

 पर  भी  अभी  वक  कोई  अन्तिम  लिणेय  सहीं  लिया  गया

 विवरण

 आज  की  तारीख  तक  भारत  में  कार्यरत  विदेशी  बैंकों  के  नाम

 कऋ०  शाखाओं  वाले  बैंक  क्रम ४  पा्षमेवान  क्रम  प्रतिनिधि  कार्यालयों  वाले  ढेंक

 विदेशी  ोंक  का  ताम  बिदेशी  ढोंक  का  नाम

 2  प्र

 |]. ड्रिड्लेज लेक  पी०एल«सी०  चैस  मेनडटन  बेंक

 2.  हांगकांग  एंड  शंधाई  ढौंकिंग  कारपोरेशन  2.  मैनूफैक्चरस  डनोवर  ट्रस्ट  कं०

 3.  क्मिकल  बैंक
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 3.  सिटी  बैंक  एन०  ए०  4.  बैंक  ट्रस्ट  कंपनी

 4.  स्टैण्डडे  चाटड  बोंक
 ॥

 5८.  अमस्टडम  रोटडंम  बेंक

 5.  ढौंक  आफ  अमरीका  एन०  टी०  एण्ड  .  बैक्लेज  ढोंक  इन्टरनेशनल  लि०

 एस०ए०

 »  अमरोकन  एक्सप्रेस 6  कक
 7.  बैंक  नेशनल  डी  पेरिस

 .  मिडलेंड  हॉंक  पी०एलन्सी०

 8

 9

 .  बौंकपरिबस

 10.  बैंक  फार  फ  रिन  ट्रेड

 6

 4.  ल्योनेस

 8

 9
 »  ब्रिटिश  नैंक  आफ  दी  मिडल  ईस्ट

 .  ढोंक  आफ  टोक्यो

 10.  एल्जीमेन  बैंक  नीदरलैंड
 : 11.  लायड्स  बैंक  इन्टरनेशनल

 11.  मित्सुई  बैंक
 12.  इरविग  ट्रस्ट  कंपनी

 12.  सोनाली  डॉक
 13.  क्रेटिड  कमशियल  डी  फ्रांस

 14.  रायल  वॉक  आफ  कनेडा

 15.  बेंक  आफ  कलिफोनिया

 16.  बिनका  नाजिओनले  डेल-लावरी

 एन०

 17.  डाई  दची  कांगयो  बोंक

 13.  गेैंक  इंडोस्वेज

 14.  यूरोपीयन  एशियन  बोंक

 15.  बैंक  आफ  ओगन  लि०

 16.  आबूदाबी  कमशियल  ढोंक

 17.  बेंक  आफ  क्रेडिट  एंड  कामसे  इंटरनेशनल
 बेकार

 लि०**
 18.  कनवा  बैंक  लि०

 18.  बौंक  आफ  नोवा  स्काटिया

 19.  सोसिएट  जनरेल

 20-  ओमन  इन्टरनेशनल  गैंक  एस०ए०भो ०

 21.  डोंक  आफ  बहरीन  एंड  कुवेत
 er स  स  कस

 *हांगकांग  में  स्थित  हांगकांग  एंड  शंघाई  डेंकिग  कारपोरेशन  के  पूर्ण  स्वामित्व  में  अनुषंगी
 जेंक  ।

 **बी०सी०  सी०आई०  होल्डिंग  एस०ए०  के  पूर्ण  स्वामित्व  में  अनुषंगी  बोंक  ।

 जब्तशुद्धा  माल  के  निपटान  में  बिलम्थ  के  कारण  हानि

 606.  भी  मोहम्मद  महफुज  अली  खां  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सीमाशुल्क  अधि  कारियों  द्वारा  देश  में  विभिन्न  स्थानों  में  पकड़  गए  अथवा  जब्त  किए

 गए  माल  के  निपटान  में  विलम्ब  होने  क ेकारण  सरकार  को  प्रतिवर्ष  कितना  धाठा  होता  है  ;

 क्या  सरकार  ते  पकड़ी  गई/जब्त  की  गई  विशेषकर  शीघ्र  नष्ट  होने  वाली  वस्तुओं
 के  मामले  में  सोमाशुल्क  कार्यालय  द्वारा  निषटान  को  वर्तमान  प्रक्रिया  ओर  तरीके  की  समीक्षा  की  है

 ताकि  हानि  को  रोका  जा  सके  अथवा  उसे  कम  किया  जा  सके  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  जनाइन  :  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  में

 टूट-फूट  और  हास  आदि  के  कारण  औसतन  वाधिक  हानि  लगभग  28  लाख  रुपये  की  थी  जबकि

 1-4-86  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  पकड़  गए  माल  का  कुल  भण्डार  260  करोड़  रुपयों  का  था  ।

 से  पुनरीक्षण  कारंगाई  आदि  के  प्रा  होने  के  पश्चात्  जब्तशुद्धा  वरतुयें
 निपटान  योग्य  हो  जाती  हैं  ।  अभिगृहीत/जब्तशुद्धा  वस्तुओं  के  निपटान  की  कार्यविधि  और  तरीके  की
 समय-समय  पर  संवीक्षा  की  गई  है  और  अभिगृहीत/जब्तशुदा  वस्तुओं  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  अनुदेश
 जारी  किए  गए  1983  में  निपटान  के  तरीकों/माध्यमों  की  संख्या  बढ़ाई  गई  1984  में  ऐसे
 माल  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  चार  श्रेणियों  में  बांटा  गया  था  जो  बिगड़  सकता  है  अथवा  शीघ्र

 पुराना  पड़  सकता  अभिग्रहण  से  संबंधित  सीमाशुल्क  1962  की  धारा  110  को

 1985  में  संशोधित  किया  गया  था  ताकि  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  एक  आवेदन  दायर  करके  विनिदिष्ट

 अभिगृहीत  वस्तुओं  सरकार  द्वारा  अधिसूचना  जारी  करके  तत्काल  निपटान  किया  जा  सके  ।

 जनजातीय  उपयोजना  के  लिए  आवंटित  धनराशि  का  अन्यत्र  उपयोग

 607.  भी  मोहम्भद  महफूज  अली  खां  :  वया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  जनजातीय  उप-योजना  के  लिए  प्राप्त  की  गई
 केद्रीय  सहायता  राशि  का  अन्यत्र  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  समीक्षात्मक  विश्लेषण  किया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कषं  प्राप्त  हुए  और  उन  राज्यों  के  ज़्या  नाम  हैं  जिन्होंने
 जातीय  उपयोजना  के  लिए  प्राप्त  केन्द्रीय  सहायता  राशि  का  अन्य  कायंक्रमों  में  उपयोग  किया  है  तथा

 इस  सहायता  राशि  के  कितने  प्रतिशत  भाग  का  अन्यत्र  उपयोग  किया  गया  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  राज्य  सरकारों  द्वारा  आदिवासी

 उपयोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राशि  के  अन्यत्र  इंपयोग  के  संबंध  में  कोई  मामला  सरकार  के  नोटिस

 में  नहीं  भाया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जरस  को  तस्करी

 608.  भी  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  वित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  और  देश  के  अन्य  भागों  में  चरस  की  तस्करी  बड़े  पैमाने  पर  जारी

 यदि  तो  इस  वर्ष  तस्करों
 से

 चरस  की  कितनी  मात्रा  बरामद  वी  गई  है  और  सरकार

 द्वारा  कितने  गिरोहों  को  पकड़ा  गया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  चरस  की  तस्करी  के  रोकने  के  कोई  उपाय  किए  हैं  ;  मौर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जसादंन  :  से  दिल्ली  तथा  देश  के  अन्य

 भागों  में  चरस  की  तस्करी  कितनी  हो  रही  है  इसकी  मात्रा  का  पता  लगाना  कठिन  तथापि  1-1-

 1987  से  30-6-1987  87  की  अवधि  के  49  मामलों  में  1.2  टन  चरस  का  अभिग्नरहण  किया

 गया  है  जबकि  विगत  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  108  मामलों  में  6.3  टन  चरस  का

 किया  गया  गिरावट  की  इस  प्रवृत्ति  से  यह  आभास  मिलता  है  कि  नशीले  ओऔषध-द्रव्यों  के

 व्यापार  के  खिलाफ  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  जोरदार  निरोधक  उपायों  से नशीले  औषध-द्नव्यों  की

 तस्करी  पर  प्रभावकारी  रोक  लगी  इन  निरोधक  उपायों  में  निवारक  और  आसूचना  तंत्र  को,सुदृढ़
 अधिकारियों  और  मुृखबिरों  के  लिए  उदार  पुरस्कार  योजना  स्वापक  औषध-द्रव्य  और

 मनःप्रभावी  पदार्थ  1985  को  जोरदार  तरीके  से  लाग  आदि  शामिल

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  के  कर्मचारियों  बरतो  गई  अनियमितताएं

 609.  भ्रो  राज  कुमार  राय  :  व्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  स्टेट  बैंक  आफ

 बम्वबई  तथा  इन्दौर  शाखाओं  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनियमितताएं  बरतने  तथा  भ्रष्टाचार
 के  अन्य  मामलों  के  संबंध  में  वर्ष  1983-84,  19984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  कितनी
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  ;

 प्रत्येक  मामले  में  दोषी  कर्मचारियों  के  विर्द्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा
 क्या  और

 यदि  कोई  कायेवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  लंत्री  अनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  की  दिल्ली  साखा  में  धोखाधड़ी

 610.  थ्री  राज  कुसार  राय  :  क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 1986  और  1987  के  दौरान  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  दिल्ली  शाखा  में

 घोखाधघडी  के  कितने  मामले  पकड़  गए  हैं  ;

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कितने  व्यक्ति  दोषी  पाये  गए  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंन्री  जनादंत  :  से  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  ने
 सूचित  किया  है  कि  1986  और  1987  के  दौरान  उसकी  चांदनी  दिल्ली  शाघ्घा  में  धोखाधड़ी
 के  दो  मामलों  का  पता  चला  बंक  ने  अपने  आगे  सूचित  किया  है  कि  पहले  मामले  में  दिमांक
 26-6-86  को  धोखाधड़ी  की  घटना  हुई  थी  जब  किसी  अभय  द्वारा  समाशोधन  के  जरिए  26,000
 रुपए  के  जाली  बेंक  ड्राफ्ट  का  भुगतान  किया  गया  ।  यद्यपि  पुलिस  ने  यह  मानकर  कि  इसका  कोई
 पता  नहीं  चल  इस  मामले  को  दाखिल  दफ्तर  कर  दिया  है  लेकिन  बैंक  ने  संबद्ध  अधिकारी  को
 चार्ज  शीट  किया

 :  $20
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 दूसरा  मामला  दिनांक  7  1987  को  52,000/  ली  चेक  के  भुगतान  से
 संबंधित  बैंक  ने  पुलिस  के  पास  शिकायत  दर्ज  करायी  देंक  ने  अपने  दो  अधिकारियों  से
 स्पष्टीकरण  भी  मांगा  है  ।

 ]
 अस्थई  में  अहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  वर  छापे

 611.  भरी  मुकुल  वासनिक  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  स्थित  केकलीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  विशेष  उड़न  दस्ते  ने  हाल  ही  में
 बम्बई  ओर  थाणे  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  छापे  मारे  थे  ;

 यदि  तो  तस्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 बम्बई-]त  के  एक  विशेष  उड़न  दस्ते  जिसमें  तीन  सहायक  चार  अधीक्षक  और  21
 निरीक्षक  शामिल  मंसर्स  सेन्डोज  लि०  की  कोलशेट  थाणे  में  स्थित  फैक्टरी  के  कैमिकल्ज
 एण्ड  सिन्थेटिक  ऑरंगेनिक  डाई  स्टफ  सैक्शन  के  पश्सिरों  की  अचानक  जांच  के  लिए  दौरा  किया  था  ।

 भौर  इस  उड़न  दस्ते  द्वारा  1-7-1987  से  3-7-1987  तक  शुल्क्य  माल  का
 मिलान  किया  गया  इस  प्रकार  स्टाक  से  मिलान  के  दौरान  18,68,688  रुपये  के  मूल्य  की
 6799  किलोग्राम  सिन्थेटिक  ऑरगैनिक  डाई  और  41543  किलोग्राम  विभिन्न  प्रकार  के  केमिकल्ज
 को  सांविधिक  उत्पादन  रजिस्टर  में  रिकार्ड  नहीं  किया  हुआ  पाया  गया  इस  अधिक  माल  का

 अभिग्रहण  कर  लिया  गया  2161  किलोग्राम  की  अन्य  प्रकार  की  सिन्थेटिक  ऑरगेनिक  डाई  और
 3096  किलोग्राम  के  अन्य  जिन  पर  2,32,224  रुपये  ओर  24,413  रुपये  शुल्क
 बैठता  की  कमी  का  भी  पता  लगाया  गया  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  एक  अपशाध  संबंधी  मामला
 दर्ज  किया  गया  है  गौर  जांच-पड़ताल  चल  रही

 राष्ट्रीय  साम्य  प्  जी  कोष

 617.  भरी  मुकुल  वासनिक  :

 भरी  कृष्ण  सिह  ४

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  लघु  उद्योगों  को  साम्य  पूजी  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 साम्य  पू  जी  कोष  बनाने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  कोष  से  देश  में  लघू  उद्योगों  को  किस  सीमा  तक  लाभ  होने  की  संभावना

 और

 उन  शर्तों  का  ब्योरा  क्या  जिन  लघु  उद्योगों  को  इस  कोष  से  धनराशि  दी  जाएगी  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  लघु  उद्यमियों  को  नई

 परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  इक्विटी  सहायता  देने  और  संभाथ्य  अ्ंक्षम  रुण्ण  एककों  के

 पुनरुद्धार  के  लिए  सरकार  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  में  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  स्थापित  करने

 का  निर्णय  लिया  भारत  सरकार  वर्ष  1987-88  में  इस  निधि  में  5  करोड़  रुपये  का  भ  शदान

 121
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 करेगी  और  इतनी  ही  रकम  का  अ  शदान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  किया  यह
 सहायता  शुरू  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  के  माध्यंम  से  दी  जाएगी  ।

 स्टाक  होल्डिग  निगम  को  स्थापना

 613,  डा०  बी०  बेंकटेझ  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  सरकार  ने  एक  स्टाक  होल्डिग  मिगम  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विक्त  मंत्री  तथा  वालिज्य  मंत्री  नारायण  व  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  पैदा  ही  महीं  होता  ।

 अम्तर्राष्ट्रीय  ऋण  काई  बोजना

 614,  भरी  वी०  हुलसो  रास  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  कार्ड  योजना  क्रेडिट  कार्ड
 आरम्भ  करने  हेतु  राष्ट्रीयकृतं  वैकों  को  निर्देश  जारी  किये  हैं  ;

 यदि  तो  जारी  किये  गये  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 30  1987  तक  इस  योजना  से  किसने  लोग/संस्थायें  लाभाविन्त  हुए  ;  और

 उन  राष्ट्रीयकृत  बँकों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  में  यह  योजना  आरम्भ
 की

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 और  राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  स ेअभी  तक  केवल  आंध्रा  बेक  ने  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण
 कार्ड  योजना  आरम्भ  की  बताया  गया  है  कि  आंध्रा  बैंक  ने  दिनांक  30  1987  तक  70
 संस्थाओं  के  122  कार्यपालकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  काडं  जारी  किए  हैं  ।

 आन्प्र  प्रवेश  में  बे  को  में  जमा  राधि

 615.  झो  वी०  तुलसो  राम  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  आन्भ्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाओं  में  बचत
 खातों  में  वर्ष-वार  कितनी  राशि  जमा  की

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऋणों  की  किश्तों  के  रूप  में  कुल  कितमी  राशि  जमा  की  गई  ;
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  में  लोगों  को  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि

 दी  भोर

 (a)  भरग्यं  राज्यों  की  तुलेना में  आन््ध्र  प्रदेश  में  गोंकों  को  ऋण  की  किश्तों  क ेवापसी  की  क्या
 संकेत  है  ?
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  1984,  1985  और
 1986  के  अन्त  में  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  जमाराशियां  और  अग्नरिमों  का  ब्यौर
 नीचे  दिया  गया  है  :--

 करोड़

 के  अन्त  तक  जमा  राशि  अग्रिम

 1984  3937  3053

 1985  4516  3449
 1986  5347  4223

 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  वतंमान  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से
 सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  जून  1985  के  अन्त  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बेकों  को  की  प्रत्यक्ष  कृषि
 अग्निमों  की  मांग  की  तुलना  में  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  वसूली  का  प्रतिशत  54.2  था  इसके  मुकाबले
 आंध्र  प्रदेश  का  प्रतिशत  57.4  था  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमस  अधिनियम  के  उल्लंधन  के  मामले

 614.  श्री  सुभाव  यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दोरान  कितने  व्यक्तियों  के  ब्रिरद्ध  व्रिदेक्षी  मुझ  विनियमत  के
 उल्लंघन  के  मामले  दर्ज  किये  गए  हैं  ;

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  गिरफ्तारी  वारंट  जारी  श्रए  ओर

 प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  किप  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रों  तया  बाणिज्य  मंत्रो  मारायण  दस  :  परव॑त्तन  निदेशालय  ने  30
 1987  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों  के  कथित  उल्लंघनों  के  लिए  3690

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  ।

 तथा  इसी  अवधि  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  1973  की  धारा  8  के
 अंतगेंत  106  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  इन  मामलों  में  जांच  पड़ताल  चल  रद्ढी  जांच्-म्रढ़ताल
 के  फलस्वरूप  आवश्यक  होने  पर  कानून  के  अंतर्गत  उचित  कार्यवाई  की  जाएगी  ।

 फटे  पुराने  करेसी  नोटों  का  परिचालन

 617.  भऔ  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सर  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  द्वेश  में  राष्ट्रोग्रक्मत  दोक्ों  द्वाद्म  शोगों  को
 भारी  संख्या  में  फटे  पुराने  नोट  दिये  जा  रहे  हैं  ;  भौर

 इन  फटे  पुराते  नोटों  के  परिचालन  को  रोकने.के  लिए.क्या  क़राम्र॑वाह्ी  को  आई,है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनारदन  और  भारतीय  रिजाई  केक  |
 ने  करेंसी  चेस्ट  रखने  वाले  सभी  बैंकों  को  अनुरदेश  जारी  किए  हैं  कि  वे  आने  पास  उपलब्ध
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 Neen  ee  काननन  न  3५3०  «न  न  +  EEEERS  ननंन-॑  नम  न  ममकनक+  न  ननननन--3आा

 नोटों  में  से  पुनः  जारी  किए  जाने  योग्य  ओर  न  जारी  किए  जा  सकने  वाले  नोट  छांटे  और  जनता

 तथा  अन्य  बैंकों  को  केवल  पुनः  परिचालित  किए  जा  सकने  वाले  नोट  जो  कि  मैले-रुचेले

 कटे-फटे|ख राब  न  नये  नोटों  के
 साथ  जारी  करें  ।  जनता  के  लाभ  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  दोंकों

 की  सभी  शाखाओं  में  मैले-कूनले  नोट  बदलने  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करायो  गई

 सरकारों  चैकों  पर  बेक  प्रभार

 618.  भो  वो०  एम०  कृष्ण  अम्यर  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  +

 क्या  बेक  सरकारी  चंकों  पर  बैंक  प्रभार  लेते  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सरकारी  चंकों  को  प्रभार  से  छूट  देने  का  विचार  है  क्योंकि

 बह  पूरी  तरह  सुरक्षित  होते  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 '

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सरकारी  क्षत्र  के  किसी  केन्द्र

 के  साथ  जुड़ें  समाशोघन  गृह  के  समाशोधन  अंचल  के  अन्तगंत  आने  वाले  स्थानीय  चेकों  जिनमें

 सरकारी  चेक  भी  आ  जाते  कोई  प्रभार  नहीं  लेते  हैं  ।  बेंक  बाहरी  चेकों  की  उगाही  के  लिए

 उगाही  डाक  ओर  अन्य  आकस्मिक  खरे  लेते  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  राहूत  कोष  से  अनुदान  के  रूप  में

 दी  जाने  वाली  घन  राशियों  के  चैकों  पर  ये  प्रभार  नहीं  लिए  जाते  ।

 ओर  के  बाहरी  चेकों  को  बेंकों  के  उगाही  प्रभारों  से  छूट  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  बेंक  प्रभारों  का  लिया  जाना  किसी  भी  तरह  चेंकों  की  सुरक्षा  से  नहीं  जुड़ा  होता  है  बल्कि
 सामान््यता  यह  बैंकों  द्वारा  दी  जाने  वाली  विशिष्ट  सेवाओं  के  खर्चे  से  जुड़ा  होता  है  ।

 |

 भारत  सहायता  संघ  इ  डिया  की  सिफारिश

 619.  भी  एच०  एस  पटेल  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सहायता  संघ  इन्डिया  ने  पेरिस  में  आयोजित  अपनी  बैठक

 में  भारत  सरकार  को  घरेलू  नियामक  नियंत्रण  की  बतंमान  जटिल  प्रणाली  में  सुधार  करने  की  सिफारिश

 की

 क्या  उसने  नियामक  मूल्यों  को  लागू  करने  ओर  करों  तथा  राजसहायता  में  संशोधन  करने

 की  भी  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  भारत  सहायता  संघ  इण्डिया  की  सिफारिशों  का  ब्योरा

 क्या  ओर

 क्या  सरकार  ने  वे  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  है  !

 वि  मंत्रों  तथा  बाणिज्य  मंत्री  नारायण  दस  :  से  हाल ही  में  पेरिस  में

 हुई  भारतीय  सहायता  संघ  को  बैठक  घरेलू  विनियमनकारी  विनियमनकारी  मूल्यों  और

 करों  तथा  आर्थिक  सहायताओं  में  संशोधन  संबंधी  सुधार  करने  के  बारे  ऐसी  कोई  विशिष्ट  सिफारिश

 नहीं  की  गई  थी  ।
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 केरल  में  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  तथा  भारतीय  ओऔद्योगिक  ऋण  ओर
 निवेश  निगम  द्वारा  किया  गया  प्  जो  निवेश

 620.  थश्रो  टी०  बशीर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1983-84,
 1984-85,  5,  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  भारतीय
 ओऔद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  द्वारा  केरल  में  कितना  पू  जी  निवेश  किया  गया  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  :  वर्ष  1983-84  से  1986-87  तक  के

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  और  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  द्वारा  केरल  में
 परियोजनाओं  के  लिये  संवितरित  सहायता  का  संलग्न  विवरण  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  द्वारा
 केरल  में  परियोजनाओं  के  लिए  संवितरित  सहायता

 -  ा।:ड।:,:ड,:टन  ल  ७  ह  ७  ७  &  छ  |  ईओो)ख  ्ाि़्््ं््ितत न
 वर्ष  संवितरण

 83-84

 आई०डी  ०बी०आई०  52.50

 आई०्सी०आई०सी०भाई०  4.38

 आई०डी०्बी०भाई०  66.50

 आई०सी०आहई०सी  ०आई०  7.08

 आई०्डी०्बी०आई०  79.30

 भआई०सी०भआई०सी०आई०  4.06
 7

 आई०डी०बी  ०भाई०

 आई०सी०भाई  ०सी  ०आई०  5.87

 टिप्पाणी  :  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  आंकड़े  जुलाई-जून  से  ओर  औद्योगिक  ऋण  तथा
 निवेश  निम्रम  के  आंकड़ं  अधप्रैल-मा  से  संबंधित  हैं  ।

 सामाजिक  कार्य  संबंधी  विश्वकोष

 भ्री  शास्तराम  नायक  :  गया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उनके  मंत्रालय  का  भारत  में  सामाजिक  कार्य  संबंध  में  एक  नया  विश्वकोष  प्रकाशित

 करने  का  विचार  है  ;  ५

 यदि  तो  इस  विश्वकोष  की  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं  ;

 क्या  सथा  विश्वकोष  1986  में  प्रकाशित  विश्वकोष  से  भिन्न  है  ;

 यदि  तो  दत्संबंधी  ध्यौरए  क्या  और

 (¥)  क्या  उनके  पंत्रालय  का  शैक्षिक  संस्थाओं  को  उक्त  प्रकाशन  की  खरीद  पर  छूट  देने  का

 बिच  र  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 से  नया  विश्वकोष  पहले  वाले  विश्वकोष  का  संशोधित  संस्करण  यह  चार

 में  है तथा  इसमें  विभिन्न  सामाजिक  विषय  समाहित  करने  दाले  लगभग  140  लेव

 इसमें  समाज  कल्याण के  क्षेत्र  में  कार्मरत  स्बेक्छिक  संगठनों  संप्रंधी  सूचना  भी

 (5)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विकलांग  लोणों  के  लिए  पेट्रोल  के  संबंध  में  राण-सहायता

 622.  भरी  ज्ञाताशास  नायक  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  विकलांग  लोगों  लिये  पेट्रोल  के  संबंध  में  राज-सहाम्रता  देने  क्री  योजना
 बना  रहा  है  ;

 यदि  तो  यह  कब  से  चल  रही  है  ;  और

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  विकलांगों  को  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिघर  :  और  योज़ना  1979-
 80  ते  चल  रही  फिर  योजना  1985-86  से  राज्यों  द्वारा  चलाई  जाती  है  जो  बदले  में  केन्द्र  से

 प्रतिपूर्ति  का  दावा  कर  सकते  हैं  ।

 1984-85  3  के  लिए  राज्य  वारलाभ  प्राप्त  कर्ताओं  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 है  ।
 कि बबरण

 पेट्रोल  सहन्यता  योजना  के  1984-85  के  लाभ  प्राप्तकर्त्ताओं  कौ  राज्यवार  सूची

 क्रम  राज्य/किन्द्र  शासित  प्रदेश
 ,

 लाभ  प्राप्तकर्त्ताओं

 स॑ं०  का  नाम  की  संख्या

 2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  *  |
 19

 2.  बिहार  2

 3.  गुजरात  16

 328
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 a
 3

 4.  हरियाणा
 जाओ

 2

 जा

 5.  कर्नाटक
 ४

 6:  केरल
 10

 7.  मध्य  प्रदेश  10
 8.  महाराष्ट्र  7
 9.  पंजाब  नि

 10.  राजस्थान  10

 11.  उत्तर  प्रदेश  9
 12.  तमिलनाडु  26
 13,  चण्डीगढ़  14

 14.  दिल्ली  2

 15.  दमन  भर  दीब  5

 जोड़  :  145
 ता  नि  नी

 मोट  :  इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य/कैन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  सहायता  के  लिए  कोई  दावा  नहीं

 आदिवासियों  द्वारा  कंब्ला  को  धई  बनभूसि

 623:  डा०  के०  जो०  अवियोडी  :  क्या  पर्धावरंण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 देश  में  वन्य  जीवों  के  अभयारण्यों  की  भूमि  यदि  कोई  कुल  कितनी  वनभूमि
 आदिकासियों  के  कब्जे  में  है  ;

 हु

 क्या  उ्ंकी  घन॑भूमि  से  हटाकर  अम्यत्र  बसाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गए  हैं  ;
 और

 वदि  तो  कार्बास्वित  की  गई  पुनर्वास  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  पुनर्वासित
 परिवारों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहभान  :  सरकार  ने

 देश  में  आदिवासियों  द्वारा  अधिकृत  बन  भूमि  के  कुल  क्षंत्र  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं
 किया  है  ।

 (a)  ध्रूम  कृषि  करने  वाले  परियोजना  की  वजह  से  प्रभावित  आदिवासियों  ओर  अन्य

 भआादिवासियों  को  पुनः  बसाने  के  लिए  कुछ  राज्यीं  ने कदम  उठाए
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 ब्यौरे  इकटठे  किए  जायेंगे  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दिए  जायेंगे  ।

 केरल  में  परती  भूमि  का  विकास

 624.  डा०  के०  जी०  अवियोडी  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  परती  भूमि  विकास  बोड  ने  केरल  राज्य  में  परती  भूमि  के  विकास  के  लिए  कोई
 पोजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमामन  और

 हाँ  ।

 7],  परती  भूमि  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  ई  घन  लक  डी  बागान  तथा

 परिस्थिति  की  संवेदी  गर-हिमालय  के  क्षेत्रों  क ेबनरोपण  को  केरल  राज्य  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 प्रगति  इस  प्रकार  है  :--

 यर्षे  भौतिक  वित्तीय  (९०  लाखों

 लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1985-86  2000  3627  200  116.45

 +15  एम०  एस०  डी०

 1986-87  4000  180  16.09

 +  5.6  एम०  एस०  डी०
 "1987-88

 5557  चालू  वर्ष  180  चाल  वर्ष

 एम०  एस०  डी०--विलयन  पौध  वितरण

 2.  केरल  सामाजिक  वन  परियोजना  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  1984-85  से  चलाई  जा  रही
 है  ।  इस  परियोजना  पर  कुल  लागत  5991.3  लाख  रुपए  आई  जिसमें  स ेआई०  डी०  ए०  का  योगदान
 3498.0  %०  इस  परियोजना  को  गंर  सरकारी  तथा  सरकार  भूमि  के  86,300  हैक्टेयर  पर  पौधे
 लगाने  के  लिए  6  वर्षों  में  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  कार्यान्वयन  की  प्रगति  इस  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  भौतिक  विक्तीय  (०  लाखों

 लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1985-86  9,710  11,726  924  2  712.0

 1986-87  12,665  24,132  888.9  950.0

 1987-88  15,420  चाल ूव  1021.8  चालू वर्ष मिनी  क  अल  आकलन  नललललभल  भला  लल  नल
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 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिए  ऋण  की  अवायगी

 625.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिए  गए  ऋण  की  विभिन्न  किश्तों  का  ऋण  लेने  की  को
 रुपये  में  क्या  मूल्य  है  ;

 अदायगी  की  तारीख  को  रिण  की  राशि  तथा  ब्याज  के  रूप  में  की  जाने  वाली  अदायगी
 का  रुपये  में  क्या  मूल्य  और

 1-4-85,  1-4-86  तथा  1-4-87  को  रिण  की  राशि  तथा  ब्याज  के  रूप  भें  अलग-अलग
 कितनी  घनराशि  बकाया  थी  ?

 विक्त  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्रो  नारायण  दत्त  से  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण

 विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत  निकासियां  :

 भारत  ने  1981  से  1984  की  अवधि  के  दोरान  कई  किस्तों  में  390  करोड़
 एस०  डी०  आर०  विनिमय  दर  के  आधःर  पर  4115.19  करोड़  रुपए  के  की
 निकासी  की  थी  ।  विस्तारित  कोष  सूविधा  के  अन्तगंत  की  गई  निकासियां  एस०  डी०  आर०  तथा  अन्य

 विदेशी  करेंसियों  की  खरीद  के  रूप  में  थीं  जिसके  बदले  प्रत्येक  निकासी  की  तारीख  को  प्रचलित

 विनिमय  दर  के  आधार  पर  भारतीय  भारतीय  रिजवं  बौंक  में  अन्तर  एट्रीय  मुद्रा  कोष  के  थाते  में
 जमा  कर  दिए  गए

 विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  की  गई  निकासियां  एस»  डी०
 आर०  के  रूप  में  थी  और  वापसी  अदायगियां  भी  एस०  डी०आर२०  में  ही  की  जानी  इ  न  लेन-देनों  के
 बराबर  रुपया  राशियों  जिन्हें  भारतीय  रिजवं  डौंक  द्वारा  रखे  गए  अस््तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  बाते  में

 निकासी/वापसी  अदायगियों  की  तारीखों  को  प्रचलित  विनिमय  दर  के  आधार  पर  जमा/नामे  डाल  दिया

 जाता  उनका  महत्व  केवल  लेखा  संबंधी  प्रयोजनों  के  लिए  ही  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  करार  के  अनुच्छेदों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  ओर  से

 भारतीय  रिजवं  ढोंक  द्वारा  जमा  किए  गए  भारतीय  रुपए  के  मूल्य  का  हिसाब  एस०  डी०  आर२०  के  संदर्भ
 में  ही  रखा  जाना  अपेक्षित  है  और  हर  वर्ष  30  अप्रैल  को  उस  तारीख  को  प्रचलित  विनिमय  दर  के

 आधार  पर  छएपए-एस०  डी०  आर०  की  दर  का  पुनः  मूल्य  निर्धारण  किया  जाता  इस  प्रयोजन  के

 लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  जो  अतिरिक्त  रुपया  राशि  अदा  करनी  होती  है  उसे  अविनिमेय  ओर
 ब्याज  अजित  न  करने  वाली  प्रतिभूतियों  के  रूप  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  जमा  कर  दिया  जाता

 है  जिसमें  किसी  नकदी  का  लेन-देन  नहीं  होता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  ऊपर  बताये  गए  विस्तारित  कोष  सुविधा  ऋणों  की  वापसी  अदायगी

 एस०  डी०  आर०  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  विनिदिष्ट  अन्य  विदेशी  करेसियों  के  बदले  में

 भारतीय  रुपए  की  पुनः  खरीद  करने  के  रूप  में  की  जाती  है  और  इसका  हिसाब  श्वरीद  की  तारीख  को

 प्रचलित  विनिमय  दर  के  आधार  पर  लगाया  जाता  पुनः  खरीदे  गए  भारतीय  रुपयों  को  भारतीय
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 रिजवं  बोंक  के  पास  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  खाते  में  डेबिट  तथा  सरकारी  खाते  में  क्रंडिट  कर  दिशा
 जाता

 2]  1987  तक  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  56.250  करोड़  एस०  डी०  आर

 (  करोड़  रुपए  के  की  वापसी  अदायगी  की  पहली  1987  की  बकाया

 राशि  333.75  करोड़  एस०  डी०  आर०  रुपए  को  मौजूदा  विनिमय  दर  के  आधार
 पर  5501.64  करोड़  रुपए  के  वापसी  अदायगियों  तथा  अदा  किए  गए  प्रभारों  का  वर्षवार

 ब्यौरा  संलग्न  अनुबंध  1  में  दिया  गया  है  ।

 न्यास  निधि  ऋण

 भारत  ने  1980  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  प्रशासित  स्याप्त  निधि  करोड़

 एस०  डो०  आर०  दर  पर  537.51  करोड़  रुपए  के  का  एक  ऋण  लिया  पहली
 1987  तक  हम  15.7638  करोड़  एस०  डी०  आर०  (241.08  करोड़  रुपए  के  की

 अदायगी  कर  चुके  हैं  और  पहली  1987  को  बकाया  राशि  97.1371  करोड़  एस०  डी०  आर०
 डी०  आर०--रुषए  की  मौजदा  विनिमय  दर  के  आधार  पर  612.32  करोड़  रुपए  के

 वापसी  अदायगियों  तथा  ब्याज  का  वर्ष-बारब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 विस्तारित  कोब  सुविधा  के  अन्तगंत  की  गई  वापसी  अदायगियों  और  दिये  गए
 प्रभारों  का  वर्षवार  ब्यौरा

 वर्ष  विस्तारित  कोष  सुविधा  के  अन्तर्गत  विस्तारित  कोष  सुविधा  के
 की  गई  वापसी  अदायगियों  अस्त्गंत  अदा  किए

 की  रकम  गए  प्रभार

 एस०  डी०  एस ०  डी०
 क  रोड़  रुपए  करोड़  रुपए

 198  1-82  जा  0.06

 (10.58)

 1982-83  ध््  120.27

 (128,64)
 1983-84  245.41

 (269.58)

 1984-85  84-85  न  358.68

 (410.37)

 1985-86  131.25  336,80

 ह  (162.57)  (417.16)
 1986-87  431.25  256.05

 (619.61)  (370.21)
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 ट्रस्ट  निधि  के  अन्त्गंत
 की

 गई  वापसी  अदायगियों  और  दिए  गए  ब्याज  का  वर्षवार  ब्योरा

 वर्ष  वापसी  अदायगरगी  ब्याज की
 की  रकम  श्कम

 मिलियन  एस०  डी०  भर ०

 रुपए )

 1980-81  _  1.01

 1981-82  —  2-75
 1982-83  2-83  न  2.81
 1983-84  न  2.89

 1984-85  5  —  3.15

 1985-86  52.546  3.42

 (73.71)
 ह

 198  €-8  7  105.092  3.55

 167.37

 गोंकों  में  कम्प्यूटरों  सा  प्रयोध

 626.  भी  के०  रामचना  रेंह्री  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बैंकों  की  कितनी  शाखाओं  में  अब  तक  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  शुरू  कर  दिया  गया  है
 और  कितनी  शाखाओं  में  अभी  इनका  प्रयोग  शुरू  किया  जाना  है  ;

 इस  वित्तीय वर्ष  के-जन््त  कितनी  डोंक  शाखाओं  में  कम्प्यूटर  की  भ्यवस्था  किये  जाने
 को  संभावना  और

 बेकिंग  क्षेत्र  में  कम्प्यूटरों  के  आयोग  का  रोजगार  की  क्षमता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 बित्त  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  जनादंव  :  से  ढोंकों  में
 यंत्रीकरण  का  कार्यक्रम  भारतीय  रिजबं  ढोंक  द्वारा  गठित  रंगराजन  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर
 तैयार  किया  गया  समिति  ने  शाखा  स्तर  पर  एडवांस  लेजर  पोस्टिग  मशीनें  लगाने  की  सिफारिश
 की  थी  ।  मेंकों  के  प्रबन्धनों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  भारतीय  बैंक  संघ  तथा  बोंक  कर्मंचारियों  की  यूनियनों
 के  बीच  1983  में  जो  समझोता  हुआ  उसका  मार्च  1987  कुछ  संशोधनों  के  दोनों  पार्टियों

 ढवारा  फिर  से  नवीकरण  कर  दिया  गया  है  ।  नये  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  एडवांस  लेजर  पोस्टिग

 मशीनें  महानगरों  तथा  शहरों  की  ऐसी  शाखाओं  में  लगाई  जाएंगी  जो  समझौते  में  निर्धारित  मामकों  के

 अनुसार  ऐसी  मशीनें  लगाये  जाने  की  पात्र  होंगी  ।  इस  करार  में  यह  परिकल्पना  कौ  गई  है  कि  7

 1987  तक  बैंकों  द्वारा  3500  और  7  1989  तक  5700  एडवांस  ले/#र  पोस्टिंग  मशीनें
 लगायी  जा  सकती  भारतीय  रिजवं  ेंक  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  एक  सूचना  के  अनुसार  30

 1987  को  सरकारो  क्षेत्र  के  ढेंकों  द्वारा  1060  शाखाओं  में  2755  एडवांस  लेजर  पोस्टिंग  मशीनें  लगाई

 की  है

 ।
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 गई  यूनियनों  के
 साथ  किए  गए  समझौतेक्के  अनुसार  बैंक  अपनी  शाखाओं  में  मशीनें  लगाने  के  लिए

 ओर  आवश्यक  कारंवाई  आगे  कर  रहे  हैं  ।

 बेंकिंग  उद्योग  में  कम्प्यूटर  ओर  मशीनें  लगाने  का  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  मुख्य  उहं  श्य  ग्राहक
 सेवा  में  सुधार  करना  और  आन्तरिक  लेखा  प्रणाली  को  बेहतर  बनाना  तथा  प्रबंधन  सूचना  प्रणाली  को
 अधिक  कारगर  बनाना  बेंकिय  क्षेत्र  के  कम्प्यूटीकरण  से  बैंकों  में  रोजगार  के  अवसरों  पर  कोई  बुरा
 प्रभाव  पड़ने  की  आशा  नहीं  यूनियों  के  साथ  किये  गए  समझौते  के  अपुसार  कम्प्यूटीकरण/॑ंत्रीकरण्
 के  परिणामस्वरूप  स्टाफ  की  छंटनी  नहीं  की  जाएगी  ।

 कमजोर  वर्गों  स ेऋणों  को  बसूलो
 627.  भौ  के०  रामचम्र  रेड्डी  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  भोर  1986-87  में  बेंकों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  और  किसानों  को  कुल
 कितनी  धनराशि  के  रिण  दिये  गए  ;

 कला  इन  रिणों  की  वसूली  की  गति  बहुत  धीमी  रही  ;

 यदि  तो  इन  रिणों  को  गति  को  तेज  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाये  गए  और

 रिणों  की  बसूली  को  गति  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  जनादंन  :  माच॑  1986  और  1987  के  अंत
 में  सरकारी  क्षेत्र  के  ढोंकों  द्वारा  कृषि  और  समाज  के  कमजोर  को  दिए  गए  अग्निमों  का  ब्यौरा  तीचे
 दिया  गया  है  :--

 के  अन्त  में  कषि  कमजोर  वे

 1986  7420  5098
 1987  10432  6119

 1986  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की  मांग  की

 तुलना  में  वसूली  का  प्रतिशत  56.2  था  ।

 वसूली  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के लिए  कारगर  उपाय  करने  के  वास्ते  भारतीय

 रिजवं  ढौंक  ने  ढोंकों  के  नाम  विभिन्न  मार्गनिर्देश  जारी  किए  जिनमें  नियंत्रक  कार्यालयों  और  क्षेत्रीय

 स्तर  पर  संगठनात्मक  ढांचे  को  मजबूत  और  दोष  रहित  योजनागत  मूल्यांकन  प्रणालियां

 अपनाना  और  रिणों  के  उपरान्त  पर्यवेक्षण  करना  तथा  राज्य  सरकार  की  सहायता  से  वसूली  अभियान

 चलाना  शामिल  है  ।  सतत्  और  कारगर  नियंत्रण  के  लिए  निकटवर्ती  शाखाओं  के  समूह  के  वास्ते  अलग

 से  वसूली  कक्ष  स्थापित  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  है  ।  बेंकों  को  ये  अनुदेश  भी  बिए  गए  हैं  कि

 अल्पावधिक  तथा  सावधि  दोनों  प्रकार  के  रिणों  क ेलिए  वापसी  अदायगौ  का  कार्यक्रम  उस  समय  के  अनुरूप

 होना  चाहिए  जब  किसान  अपनी  फसल  बेचता  है  और  उसके  पास  पैसे  होते  ढौंकों  के  निदेशक  बोर्डा

 ढ्वारा  भी  वसूली  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  सपीक्षा  की  जाती  है  ।
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 जून  1986  के  लिए  प्रत्यक्ष  कृषि  रिणों  की  मांग  की  तुलना  में  प्रतिशत  वसूली  के  राज्यवार

 आकड़ें  उपलब्ध  नहीं  के  अन्त  की  राह्ष्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 विवरण

 सरकारी  क्षत्र  के  नेंकों  द्वारा  दिये  गए  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्नरिमों  की  वसूली
 की  राज्य-्वार  स्थिति

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  मांग  की  तुलना  में  वसू ली
 की  प्रतिशतता

 हर  1985)

 1  2

 1.  उत्तरी  क्षेत्र  -  60.9

 हरियाणा  ।  58.9

 हिमाचल  प्रदेश  50.6

 जम्मू  और  कश्मीर  43.1

 पंजाब  70.9

 राजस्थान
 48.2

 शण्डीगढ़  41.1

 दिल्ली  39.9

 पूर्वोत्तर  क्षत्र  39.3

 असम  35.2

 मणिपुर  21.2

 मेघालय  55.7

 नागालैंड  44.4

 त्रिपुरा  31-7

 अरूणाचल  प्रदेश  51.0

 मिजोरम  51.9

 सिक्किम  11.6

 क्षंत्र  37.9

 बिहार  37.6

 उड़ीसा
 43.4.

 पश्चिम  बंगाल  33.9

 अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  18.4
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 2

 IV.  अध्य  क्षत्र  51.2

 मध्य  प्रदेश  44.0

 उच्चर  प्रदेश  54.3

 V.  पश्चिमो  क्षेत्र  47.3

 गुजरात  53.0

 महाराष्ट्र  44.0

 इमन  ओर  दयू  41.8

 दादरा  और  नगर  हवेली  29.0

 इक्षिण  क्ष त्र
 -  58.6

 आन्ध्र  प्रदेश  57.4

 कर्नाटक  50-4

 केरल  69.9

 तमिलनाडु  62.9

 लक्षद्वीप  63.8

 पांडिचेरी  54.0

 अखिल  भारत  :  54.2

 स्वर्ण  नियंत्रण  1968  में  संशोधन

 628.  थी  के०  रामचस्त्र  रेड्डी  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विघार  स्वर्ण  नियंत्रण  1968  में  संशोधन  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कनार्दन  :  और  सरकार ने  स्वर्ण  नियंत्रण
 तंत्र  तथा  स्वर्ण  नीति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  दो  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किए  स्व  नियंत्रण  तंत्र
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  दत्ता  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  सरकार
 उक्त  कार्यकारी  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  जांच  कर  रही  जहां-कहीं  आवश्यक  स्वर्ण

 1968  में  आवश्यक  परिवतेन  किए  जाएंगे  ।

 डा०  सी०  रंगाराजन  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  दूसरे  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा
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 उड़ीसा  को  छठी  पंचवर्धोय  योजना  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  धनराशि

 629.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  गई  थी  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  सारी  राशि  का  उपयोग  किया  था  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  भोर

 क्या  अप्रयुक्त  राशि  केन्द्रीय  सरकार  को  वापस  करने  का  विचार

 घोजना  मत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राउय  मंत्री  सुक्त  छटी
 योजना  के  लिए  उड़ीसा  का  परिव्यय  1500  करोड़  रु०

 हां  ।

 और  प्रश्न  उत्पादन  नहीं  होते  ।

 झपदिष्ट  संसाधन  संयंत्र

 630.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  ने  हिन्दुस्तान  न्यूज  प्रिन्ट  लिमिटेड  को  एशिया  में  एक

 नमूना  अपशिष्ट  संसाधन  न्यूज  प्रिन्ट  फैक्ट्री  के  रूप  में  चुना  है  ;

 यदि  तो  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  द्वारा  फेक्ट्री  को
 कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 गई  है  ;

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिन्ट  लिमिटेड  में  अपशिष्ट  संसाधन  संयंत्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनो

 न्म्छ

 क्या  देश  के  अन्य  स्थान  में  इस  तरह  के  संयंत्र  लगाये  जाएंगे  ;  और

 यदि  तो  कब  तथा  किन-किम  स्थानों  में  ?

 पर्षावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हिन्दुस्तान  पेपर  निभम  द्वारा  अध्ययन  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  पयविरण  कार्यक्रम  ने

 15,000  अमरीकी  डालर  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 उपचार  संयंत्र  की  स्थापित  क्षमता  बहिस्राव  की  मात्रा  का  50,000  घन  मीटर  प्रतिदिन  है  ।

 तथा  (2)  देश  में  बहिल्ाव  उपचार  के  लिए  इस  प्रकार  के  संयंत्र  हिंदुस्तान  पेपर  निगम

 की  अन्य  यूनिटों  में  स्थापित  किए  गए  हैं  |  ह

 काला  हिरण  अच्यारण्य

 631.  श्री  सोमताथ  रच  :  क्या  पर्धाधरण  ओर  बस  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  फरेंगे  कि

 कया  उड़ोसा  सशकार  ने  काला  हिरण  अभ्यारण्य  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  की  सहायता  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
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 नीनीीी  न ड-गीग-ञनताो-नलीसनील:ीबीँनन सन  न  अत  ते  तल  णथणथ  तथओननती  डी

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउर  हमान  :  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चिलखा  झील  पक्षी  विहार  का  विकास

 632.  थी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  पर्याधरण  और  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  की  चिलका  क्षील  में  पक्षी  विहार  के  विकास  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कदम

 उठाए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ;

 पक्षी  विहार  में  प्रजाति-वार  कितने  पक्षी  पाए  गए  हैं  और  उनमें  से  कितने  पक्षी  दूसरे
 स्थानों  से  आए  हैं  ;  और

 क्या  पक्षी  विज्ञानिकों  ने गंगम  जिले  में  सोराद  भौर  भंजनगर  जलाशय  में  पक्षी  विहार
 बनाने  और  उसे  चिलका  में  पक्षी  विहार  से  जोड़ने  तथा  एक  पक्षी  विहार  काम्प्लेक्स  बनाने  हेतु  चिलका

 में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  1,04,745  झरुपये
 ख्च  किए  हैं  ।  विशेषकर  चिलका  अभयारण्य  के  लिए  कोई  धनराशि  मंज्र  नहीं  की  गई  ।

 एक  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  चिल्का  में  पक्षियों  की  77  प्रजातियां  पाई  जाती

 जिनमें  से  42  प्रवासी  प्रजातियां  हैं  ।  पक्षियों  की  प्रजाति-वार  संख्या  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 गया  है  ।

 सरकार  को,ऐसे  किसी  सर्वेक्षण  बी  जानकारी  नहीं  है  ।

 वेशानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  द्वारा  कीटनाशकों  के

 फाम  लेशनों  के  विकास  में  अनुसंधान  कार

 633.  श्री  जी०  भूषति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  के  अधीन  राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला
 कीटनाशकों  के  फामू  लेशनों  के  विकास  के  बारे  में  कोई  अनुसंधान  कर  रही  और

 यदि  तो  आधुनिक  कीटाणु  नाशकों  के  फामू  लेशनों  के  सम्बन्ध  में  किए  एए  अनुसंधान
 का  अ्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 निकी  ओर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  हां  ।

 किए  गए  अनुसंधान  का  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  रसायन  पुणे  ह।रा  कोटनाशी  फाम्  लेशनों  पर  किए  गए  अनुसंधान

 1.  एन०  सी०  पुणे  ने  यू०  एन०  डी०  पी०  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अबेट  नामक
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 मच्छर  लार्वानाशी  और  कार्बोफ्यूरान  नाभक  वृहत  स्पेक्ट्रम  कीटनाशी  के  लिए  नियंत्रित
 मोचन  फामु  लेशनों  का  विकास  किया  है  ।

 एन०  सी०  एल०»  ने  रुके  हुये  जल  में  अबेट  के  प्रयोग  के  लिए  नियंत्रित  मोचन  प्रणाली
 विकसित  को  है|  इस  प्रणाली  में  एक  बहु-अंगी  उपग्रह  जैसा  दिखने  वाला  एक  योजक

 होता  है  जिससे  हाइड्रोजलाशय  का  प्रयोग  किया  जाता  इस  प्रणाली  का  फील्ड  परीक्षण
 किया  गया  है  और  यह  पाया  गया  है  कि  पानी  में  इस  कीटनाशक  के  6  मास  तक  प्रयोग
 करने  के  बाद  भी  इसकी  कुल  मात्रा  विश्व  स्त्रास्थ्य  संगठन  द्वारा  निर्धारित  सुरक्षा  सीमा
 के  अन्दर  ही  रहती  इस  प्रयोगशाला  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  मलेरिया  नियंत्रण
 अभिकरण  के  सहयोग  से  वास्तविक  स्थानिक  परीक्षण  भी  किए

 कार्बो  फ्यूरान  हेतु  सक्रिय  संघटकों  की  विभिन्न  मात्राओं  वाले  3  अलग-अलग  नियंत्रित
 भोजन  फाम  लेशनों  का  विकास  किया  है  यथा

 मृदा  अनुप्रयोग  के  लिए  25",  और  207;  सक्रिय  संघटक  वाले  2  दानेदार

 फाम्  लेशन

 बीजों  पर  डालने  के  लिए  50%  सक्रिय  संघटक  वाले  चूर्ण  फामु  लेशन

 इन  फामु  लेशनों  में  पारम्परिक  फाम्  लेशनों  से  कहीं  कम  विषाक्वता  है  अतेव  इसके  प्रयोग

 में  खतरा  इन  फार्म  लेशनों  के  फील्ड  परीक्षण  हो  रहे  हैं  तथा  परिणाम  उत्साहजनक

 हैं  ।

 एन०  सौ०  एल»  पत्तियों  एर  छिड़याव  और  बीज  उपचार  हेतु  क्विनालफास  के  लिए
 नियस्त्रित  मोचन  फामुलेशनों  का  विकास  कर  रहा  फील्ड  परीक्षण  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  एम०  सी०  एल०  ग्लाइफासेट  नामक  एक  पश्च  वर्धित  शाकनाशी  हेतु
 फामु  लेशनों  का  भी  विकास  कर  रहा  है  ।

 सकान  बनाने  के  लिए  ऋणों  पर  आय  कर  में  छूट

 634.  भ्री  जी०  भूपति  :  क्यां  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ०  क्या  1  1987  को  या  उसके  बाद  मकान  बनाने  तथा  पूरा  करने  वाले
 बत  वर्ष  के  दौरान  नई  आवासीय  सम्पत्ति  की  परियोजना-निर्माण  की  लागत  के  रूप  में  किए  गए  किसी

 भुगतान  के  संबंध  में  आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  कटौती  के  हकदार  होंगे  जो

 10,000  रुपए  से  अधिक  नहीं  होगा  ;

 यदि  तो  क्या  वह  सुबिधा  उन  लोगों  को  भी  देने  का  विचार  है  ;  जिन्होंने  अपनी
 कम्पनियों  से  अथवा  बैंकों  से  1  1987  से  पहले  ऋण  लिए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादन  :  जी  तथापि  कटौती  केवल  उन
 अदायगियों  पर  उपलब्ध  है  जो  अदायगियां  स्वामित्व  के  आधार  पर  आवासीय  सम्पत्ति  के  निर्माण  औः
 बिक्री  में  लगे  हुए  किस्ती  विकास  आवास  बोर्ड  अथवा  अन्य  प्राधिकरणों  की  किर्स

 13°
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 स्व:वित्तीय  योजना  अथवा  अन्य  योजना  के  अन्तर्गंत  देय  किश्तों  द्वारा  की  जाती  हैं  अथवा  जहां  अदायथो
 उस  कम्पनो  अथवा  सहकारी  समिति  को  देय  किसी  किश्त  द्वारा  को  जाती  है  जिसका  कर  निर्धारिती

 हिस्सेदार  या  सदस्थ  है  ।

 31-3-87  के  बाद  पूरे  किए  गए  मकानों  के  सम्बन्ध  में  यह  लाभ  लोगों  को  उनके  द्वारा
 अन्य  स्रोतों  के  साथ-साथ  अपनी  नियोकक््ता  कम्पनी  बशर्तें  कि  वह  सावंजनिक  कम्पनी  और  बैंकों
 से  लिए  गए  ऋण  की  रकम  की  पुन:अदायगी  के  संबंध  में  पहले  से  ही  उपलब्ध  है  चाहे  ऐसे  ऋण  1-4-87
 से  पहले  प्राप्त  किए  गए  हों  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संय॒क्त  राज्य  अमरीका  में  भारतीय  विज्ञान  महोत्सव

 635.  श्रीमतो  किशोरों  सिह  :  क््यः  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  चल  रहे  भारतीय  विज्ञान  महोत्सव  प्रदर्शनी  का  समय

 बढ़ाया  जायेगा  ;

 कया  इसके  प्रति  अमरीकी  जनता  में  असाधारण  रुचि  है  ;  और

 क्या  इस  सिलसिले  में  भारत  में  भी  अमरीकी  विज्ञान  प्रदर्शनी  आयोजित  की  जायेगी  ?

 विज्ञान  शोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  में  चल  रही  भारत  विज्ञान  प्रदर्शनी  महोत्सव  अगस्त  1987  में  समाप्त  हो  वैसे
 प्रदर्शनी  का  एक  छोटा  भाग  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  आफ  साइंस  एण्ड  टैक्नोलोजी
 सेंट  '  द्वारा  छोटे  समुदायों  को  दिखाने  के  लिए  पांच  वर्ष  के  लिए  रखा

 इसमें  अमरीकी  जनता  की  रुचि  बहुत  उत्साहजनक  रही  है  ।  ऐसी  आशा  है  कि  लब

 यह  प्रदर्शनी  बोौस्टन  में  समाप्त  होगी  जहां  कि  यह  इस  समय  चल  रही  इसे  10  लाख  से  अधिक

 दर्शक  देखेंगे  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  हाथ  में  नहीं  है  ।

 अस्थाधयों  कर  निर्धारण  सामलों  को  अन्तिम  रूप  वेने  के  लिए  समय  सीमा

 636.  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोक  लेखा  समित्ति  (1977-78)  ने  अपने  सड़सठवें  प्रतिवेदन  में  यह
 की  थी  कि  सीमा  शल्क  ओर  उत्पाद  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  अस्थायी  कर  निर्धारण  मामलों  को
 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  लिए  एक  वर्ष  की  सांवधिक  समय  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ;
 भौर

 यदि  तो  कया  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  लोक  लेखा  समिति  (1977-78-
 छठी  लोक  की  रिपोर्ट  केवल  सीमा  शुल्क  संबंधी  मामलों  में  अनन्तिम  निर्धारणों  को
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 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  संबंध  में  उपयुक्त  समय-सीमा  निर्धारित  किए  जाने  की  सिफारिश  की  गई
 इस  सिफारिश  में  विशेष  रूप  से  यह  नहीं  कहा  गया  था  कि  समय-सीमा  सांविधिक  तौर  पर  निर्धारित  की
 जानी  चाहिए  ।

 कार्यकारी  अनुदेशों  के  माध्यम  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  बोर्ड  द्वारा  सौमा

 शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  दोनों  ही  से  सम्बन्धित  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  हत  उपयुक्त
 समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।

 भारत  में  वन  क्षंत्र

 637.  भ्री  हस्तान  सोल्लाह  :  वया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भपेक्षित  33  प्रतिशत  क्षत्र  में  वनों  को  अपेक्षा  केवल  14  प्रतिशत  क्षेत्र  में  वन

 होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 वनों  की  कमी  के  कारण  राज्य-वार  कोन-कोन से  क्षेत्र  सर्वाधिक  प्रभावित  हैं  ?

 पर्वावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  वन  संसाधनों
 पर  अत्यधिक  जैविक  दबाव  और  वन  भूमि  को  गैर-वा  निकी  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  में  लाने  से  राष्ट्रीय
 बन  1952  में  की  ४ई  परिकल्पना  की  तुलना  में  वन  क्षेत्र  में  कमी  आई  है  ।

 राष्ट्रीय  दूरस्थ  संवेदन  अभिकरण  ने  यह  अनुमान  लगाया  है  कि  1980-82  के  दौरान

 जम्मू  और

 उत्तर  पश्चिम  और  केन्द्र  शासित  दिल्ली  में  वन  क्षेत्र  भोगोलिक  क्षेत्र  के  14
 प्रतिशत  से  कम  है  ।

 झूम  खेती

 638,  भी  एन०  टोम्बो  सिह  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  विशेषकर  मणिपुर  में  पहाड़ी  लोगों  द्वारा  झूम  खेती  ओर  अन्य  प्रयोजनों
 के  लिए  वनों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  इस  कायं  में  पूर्वोत्तर  परिषद  की  कोई  भूमिका  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  राज्यों  को कितनी  ओर  किस  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  जियाउरंहमान  :  से  पांचवों
 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधियों  के  दौरान  उत्तर-पूर्वी  परिषद  द्वारा  कार्यान्वित  की  गई  स्कीमों
 के  अन्तगगंत  9574  झूमिया  परिवारों  को  बसाया  गया  है  ।  इनमें  मणिपुर  से  1369  परिवार
 भी  शामिल  इसके  झूमियों  को  बसाने  और  मृदा  संरक्षण  के  लिए  कुछ  राज्य  क्षंत्र  की
 स्कीमें  हैं  ।

 झूम  क्राप  हजबेन्डरी  और  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजनाओं

 हेतु  राज्यों  के  लिए  428  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  है  ।
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 आर्थिक  विकास  के  संबंध  में  विश्व  विकास  संस्या  कौ  रिपोर्ट

 639.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विश्व  विकास  संस्था  की  वष  1987  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  है  जिसमें

 औद्योगिक  तथा  विकासशील  देशों  से  अपनी  अ्ंब्यवस्थाओं  में  आधारभूत  समयोजन  करने  का  अनुरोध

 किया  गया  है  ;

 क्या  उपयुक्त  रिपोर्ट  में  औद्योगिक  देशों  को  खतरेਂ  की  चेतावनी  दी  गई  है  कि

 उनकी  संरक्षणवादी  नीतियों  स ेआथिक  विकास  कई  वर्ष  पीछे  चला  जाएगा  ओर  विश्व  में  कुछ  सबसे

 गरीब  लोगों  को  कष्ट  पहुंचेगा  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  अधिक  संरक्षणवादी  औद्योगिक

 विश्व  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  नीतियां  अपनाने  का  विचार है  ?

 विस  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  वत्त  :  हां  ।

 हां  ।

 विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  भारत  और  अन्य  विकासशील  देशों  ने  औद्योगिक  देशों  को
 विकासशोल  देशों  द्वारा  निर्यातों  के  संबंध  में  संरक्षणवाद  की  प्रत्यापन्नता  को  जरूरत  पर  बल  दिया  है  ।

 इसके  सरकार  निर्यात  संवर्धन  और  आयात  प्रतिस्थापन  संबंधी  नीतियों  के  जरिये  अपनी  भुगतान
 झेब  की  स्थिति  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  करती  रही  है  ।

 जेव  प्रोद्योगिको

 640.  क्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  में  विश्वविद्यालयों  भमौर  उद्योगों
 के  बीच  धनिष्ठ  संबंधों  के  परिणामस्वरूप  ज॑व  प्रद्योगिकी  क्रांति  संभव  हुई  और

 क्या  देश  में  भी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  वैज्ञानिक  भौर  भौद्योगिक  अनुसंधान
 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान  आदि  और  उद्योगों  के  बौच  इसी  प्रकार  के  संबंध

 विद्यमान  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  ;  ओर  क्या  सुधारात्मक  कदम  डठाने  का  विचार
 १

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकों  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परभसाणु
 निको  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संज्रो  के०  आर०  :  हां  ।

 जैव  प्रोद्योगिकी  में  प्रौद्योगिकियों  और  उत्पादों  को  प्रस्तुत  बढ़ावा  देने  और  उनके
 प्रान्यकरण  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्/वैज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान
 भारतीय  जिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  उद्योगों  के  साथ  कार्य  कर  रही  ये  अभिकरण  और
 ग्रौद्योगिकी  विभाग  विशेषकर  कार्यशालाओं  इत्यादि  के  द्वारा  उद्योगों  के  साथ  अन्तरक्रिया
 तें  सुधार  के लिए  अधिकाधिक  प्रयास  कर  रहे  च्  कि  उभरती  हुई  नई  जैव  प्रौद्योगिकियों  के  द्वारा

 कृषि  और  ओऔौषधि  के  विस्तृत  क्षत्रों  में  नए  उत्पादों  और  प्रौद्योगिकियों  के  विकास
 के  लिए  देश  में  अनुसंधान  के  द्वारा  अधिक  प्रगति  की  जा  रही  ये  परस्पर  क्रियाएं  अधिक  बढ़ती
 वाएंगी  ।
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 लोगों  द्वारा  को  जाने  वाली  बचत

 641.  श्रीमतो  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  सावणि  :  क्या  योलना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  लोगों  द्वारा  की  जाने  वाली  बचत  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुमानतः  इस  प्रकार  से  कितनी  बचत  को

 गई  है  ;

 लोगों  द्वारा  की  ज्ञाने  वाली  बचत  को  मुख्यतः  किन  मदों  पर  निवेश  किया  जाता  है  प्रत्येक
 मद  पर  लगाया  गया  प,जी  निवेश  की  कुल  बचत  का  कितना  प्रतिशत  है  तथा  प्  जी  निवेश  की  विभिन्न
 मर्दों  के  संबंध  में  लोगों  की  वरोयता  क्या  है  ;  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  लोगों  द्वारा  की  गई  बचत  की  कितनी  राशि  डाक  बचत
 प्रमाण  पत्र  राष्ट्रीयकृ्त  बेंकों  संयुक्त  स्टाक  कम्पनियों  के  शेयर  और  डिबेन्चर  स्थाधर  सम्पत्ति

 जीवन  बीमा  आादि  ज॑से  विभिन्न  क्षेत्रों  मे  लगाई  गईं  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख्ध  :  से

 अर्थब्यवस्था  की  घरेलू  बचत  के  वा्षिक  अनुमान  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  द्वारा  केन्द्र  तथा  राज्य

 सरकारों  के  बजट  सावंजनिक  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  वाधिक  रिपोर्टों  और  लाभ

 तथा  हु/नि  भारतीय  रिजवं  बैक  की  रिपोर्टों  में  उपलब्ध  सूचना  तथा  कुछ  अनुसंधान  भध्ययनों

 आदि  के  आधार  पर  संकलित  किए  जाते  हैँ  ।  वर्ष  1985-86  के  अनुमान  तथा  पूर्व  वर्षों  के  संशोधित

 अनुमान  1987  में  जारी  किए  गए  इन  अनुमानों  के  अनूसार  संगत  अतिशतताओं  तथा

 लोगों  के  व  तीयता  क्रम  के  साथ-साथ  पिछले  तीन  वर्षों  में निवेश  की  विभिन्न  मदों  में  लोगों
 की  बचत  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 अनुसूचित  बेंकों  हारा  धन  प्रबंध

 642.  भ्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  बैंकों  को  अपने  धन  प्रबंध  में  सुधार  और  बाजार  ऋणों  पर  निर्भरता  को  कम
 करने  के  संबंध  में  नए  प्नुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  दी  गई  सलाह  का  ब्यौरा  क्या  और

 रिजवं  बैंक  आफ  इंडिया  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वाणिज्यिक  बैंक  अपनी  रक्षित
 विशेषकर  नकद  जमा  अनुपात  को  बनाए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  बैंकों  को

 हमेशा  यह  परामशे  देता  रहा  है  कि  विशेष  रुप  से  प्रारक्षित  निधि  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  और

 अपनी  धनराशियों  का  उचित  प्रबंध  करने  के  लिए  वे  मुद्रा  बाजार  की  धनशाशियों  पर  अपनी  अत्यधिक

 निर्भर ता  से  बचें  ।  दिनांक  31  1987  को  धोषित  ऋण  नीति  में  भारतीय  रिजबं  बैंक  ने  इन

 अनुदेशों  को  फिर  से  दोहराया  है  कि  नकदी  प्रारक्षित  निधि  अनुपात  को  बनाए  रखने  के  लिए  मुद्रा
 बाजार  की  धतराशियों  पर  अत्यधिक  और  बराबर  निर्भर  रहने  का  अर्थ  खतरनाक  नकदी  प्रबन्ध  है  और

 प्रारक्षित  निष्ि  की  अपेक्षाओं  में  चिरकालिक  घाटा  नहीं  रहना  चाहिए  ।  भारतीय  रिजबं  ढेंक  ने  ढैंकों  से

 यह  भी  कहा  है  कि  अत्यन्त  परिवतेन  सीमा  म॒द्रा  बाजार  में  घनराशि  की  कमी  के  आधार  पर  प्रारक्षित
 निधि  अपेक्षाओं  में  होने  वाली  चुक  की  अनदेखी  नहीं  की  जा  सकती  ।  भारतीय  रिजवं  बँक  ने  इन

 अनुदेशों  को  8  1987  को  फिर  दोहराया

 प्रारक्षित  निधि  कौ  अपेक्षाओं  को  बनाये  रखने  पर  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  विशेष  नजर  रखी
 जाती  यह  काम  बेंककारी  विनियमन  1949  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  बोंकों  द्वारा

 प्रस्तुत  की  जाने  वाली  पाक्षिक  विबरणियों  कौ  सहायता  से  किया  जाता  है  ।  इन  विवरणियों  के  आधार
 पर  अनुपालन  की  अपेक्षाओं  की  जांच  की  जाती  भारतीय  रिजवं  बौंक  द्वारा  किए  जाने  वाले  आवधिक
 निरीक्षणों  क ेसमय  भी  इन  अपेक्षाओं  के  अनुपालन  की  प्रति  जांच  की  जाती  है  ।

 पिछड़  ओर  विकसित  राज्य

 643.  औओ  एस०  जी०  घोलप  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  के  प्रयोजन  के  लिए  राज्यों  को  पिछड़ा  ओर  बिकसित  के  रूप  में  कब  से  श्रेणीबद्ध
 किया  गया  है  ;

 इत्येक  ग्रुप  में  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 किन  राज्यों  ने  पिछड़  राज्य  से  विकसित  राज्य  के  रूप  में  प्रगति  की  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  कासंक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  सूख  :
 आयोजन  के  प्रयोजन  के  लिए  राज्यों  को  पिछड़  और  विकसित  राज्यों  के  रूप  में  श्र  णीबद्ध नहीं  किया
 गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
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 किसानों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  प्रस्ताव
 644.  श्री  जी०  एस०  घोलप  :  कया  बि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  किसानों  को  6  प्रतिशत  व्याज  की  दर  पर  ऋण  देने  के  अपने
 प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  मांगी  है  ;

 यदि  तो  क्या  अनुमति  दे  दी  गई  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  जनवरी  1985  में  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  छोटे  किसानों  द्वारा  सहकारी  बैंकों  से  लिए  गए  ऋणों  पर  देय  ब्याज  के  लिए

 सब्सिडी  देते  का  एक  प्रस्ताव  भारत  सरकार  और  भारतीय  रिजवे  बैक  के  पास  भेजा  था  ताकि  छोटे

 और  सीमांतिक  किसानों  द्वारा  अल्पकालीन  और  दीघंकालीन  ऋणों  दर  दियेजाने  थाले  ब्याज  की  दर  को

 घटाकर  6  प्रतिशत  वाधिक  किया  जा  सके  |  सरकार  की  यह  एक  सुविचारित  नीति  रही  है  कि  ब्याज

 ढरों  »  को  एक-एक  करके  नहीं  बदलना  जाहिए  बल्कि  सभी  क्षेत्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ब्याज

 दर  ढांचे  अखिल  भारतीय  आधार  पर  विचार  किया  जाना  इन  परिस्थितियों  भें  सरकार

 और  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  प्रस्तावों  का  समर्थन  नहीं  किया  ।

 हाल  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  बेक  के  अध्यक्ष  ते  छोटे  कार्यकर्ताओं  को  6  प्रतिशत  की

 रियायती  ब्याज  दर  पर  ऋण  देने  की  योजना  प्रस्तुत  की  जिसमें  राज्य  सरकार  भौर  सहकारी  ऋण

 संस्थाएं  ब्याज  की  दरों  के  अन्तर  के  बराबर  सब्सिडी  देंगी  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 जिसके  साथ  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  बेंक  के  अध्यक्ष  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार-विमर्श  कियां

 प्रस्ताव  का  इस  कारण  अनुमोदत  नहीं  क्रिया  क्योंकि  उधार  देने  वाली  संस्थाओं  को  ऋण  देने  की

 एजेंसी  प्रणाली  के  अन्तगंत  ब्याज  की  दरें  एक  समान  स्तर  पर  रखनी  होती  हैं  यदि  कोई  एक  एजेंसी

 ब्याज  की  दर  में  सब्सिडी  देती  है  तो  उससे  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  लागू  किए  गए  वित्तीय  अनुशासन
 ''

 में  व्यवधान  पड़  जाएगा  और  इसके  अलावा  ऐसा  करना  वाणिज्यिक  ढौंकोंओऔर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बौंकों  के

 ऋणकर्ताओं  के  साथ  भेदभाव  होगा  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  का  यह  भी  मत  है  कि

 जो  सहकारी  समितियां  पहले  से  बहुत  थोड़  लाभ  पर  काम  कर  रही  वे  इस  योजना  के  अन्तगंत

 सब्सिडी  देने  के लाभ  के  साथ  काम  करने  की  स्थिति  में  नहीं  रहेंगी  ।

 वरिष्ठ  अधिकारियों  के  आवासों  पर  छापे

 645-  श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :

 डा०  टी०  कल्पना  वेवी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :

 लेखा  वाह्ययाधन  का  पता  लगाने  के  लिए  वर्ष  1987  के  दौरान  30  जून  तक  कितने

 धरिष्ठ  अधिकारियों  के  आवासों  पर  छापे  मारे  गए  ;

 छापों  के  परिणामस्वरूप  कुल  कितनी  राशि  का  लेखा  बाह्ययाधन  का  पता  लंगा  ;  और

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  की  तुलना  में  अधिक  सम्पत्ति  प्राष्त  फरने

 के  लिए  कितने  अनुशासनतात्मक  एवं  कानूनी  मामले  चलाये  गए  हैं  ओर  पृथकन्पृथक  |क्वितने  मामलों  में

 दोषसिद्ध  हुआ  और  कितने  मामलों  में  लोगों
 को

 बरी  किया  गया  ;
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  की  विभिन्न  शाखाओं  द्वारा  1-1-1987  से  30-6-

 1987  की  अवधि  के  दौरान  सरकारी  कमंचारियों  के  खिलाफ  दायर  9  मामलों  की  जांच  के  सम्ब-्ध  में
 उनके  आवासीय/कार्यालयों  परिसरों  की  42  तलाशियां  ली  गई  थीं  ।

 उपयुक्त  तलाशियों  के  दौरान  बरामद  की  गई  चल/अचल--दोनों  प्रकार  की  मदों  के

 ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 बैंकों  में  जमा  सावधी  जमा  रुपए  6.55  लाख

 राष्ट्रीय  बचत  शेयर  आदि  ।

 वोड़ियो  कंसट  रुपए  61.72  लाख
 जैवरात  तथा  घरेलू  सामान  आदि  जंसी

 चल  परिसम्पत्तियां  ।

 फ्लैट  तथा  भूमि  जंसी  अचल  रुपए  92.83  ख
 परिसम्पत्तियां  ।

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  दर्ज  9  मामलों  में  से सभी  की  जांच  अभी  चल  रही  है  तथा
 केसद्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  निष्कर्षों  क ेआधार  पर  कमंचारियों  के  खिलाफ  उपयुक्त  काशंवाई  की  जाएगी  ।

 हैदराबाद  हवाई  अ्डु  पर  सोमाशुल्क  कार्यालय  स्थापित  करना

 646.  भरी  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  हैदराबाद  हवाई  अष्टों  पर  सीमा-शुल्क  कार्यालय  स्थापित  करने  का  विचार

 है  ताकि  हैदराबाद  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  से  मध्य-पूर्व  देशों  को  किये  जाने  वाले  कुक्कुट  सब्जियों
 आदि  के  निर्यांत  की  भारी  खेपों  को  सीमा-शुल्क  विभाग  द्वारा  शीघ्र  स्वीकृति  दी  जा  सके  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  हैदराबाद  हवाई  अहूं
 पर  सीमा-शुल्क  का  एक  कार्यालय  पहले  ही  जहां  से  मध्य-पूर्व  के  देशों  को  निर्यात  किए  जाने

 वाले  माल  सहित  सभी  निर्यात  माल  की  निकासी  की  जाती

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शेरों  को  संक्या

 647.  डा०  फूलरणु  गुहा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 देश  में  चिड़ियाघरों  और  वनों  में  शेरों  की  कुल  कितनी  संख्या  है  ;

 क्या  भारत  में  शेरों  की  संड्या  विलुप्त  होती  जा  रही  है  ;  और

 तो  उनकी  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरहमान  :  1985  में
 भारत  में  वनों  और  चिड़ियाघरों  में  471  शेरों  के  होने  की  सूचना
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 नहीं  ।

 प्रश्न  ह्वी  नहीं  उठता  ।

 परती  भूमि  का  विकास

 648,  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :

 भ्रो  असर  सिंह  राठबा  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  परती  भूमि  विकास  कायंक्रम  के  अन्तर्गत
 कितने  भूमि  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाया  गया  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  के
 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  के  अलग-अलग  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ;  ओर

 परती  भूमि  पर  किस  प्रकार  के  वृक्ष  लगाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  प्रत्येक  राज्य
 के  लिए  1985-86  तथा  1986-87  में  वापिस  मांगी  गई  भूमि  के  क्षेत्र  दर्शाता  हुआ  एक  विवरण

 संलग्न  है

 मोटे  तौर  पर  लगाए  गए  पेड़  ऐसे  थे  जो  जीवित  रह  सके  और  स्थानीय  परिस्थितयों  में

 फल  फल  उन  पौधों  का  चयन  किया  गया  है  जो  छोटी  इमारती  जलाने  वालो  चारा

 तथा  फल के  संबंध  में  ग्रामीण  समुदाय  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करती  सामान्तया  यह  नीति  है
 कि  शीघ्र  बढ़ने  वाले  देशी  पोधों  को  ही  लगाया

 विवरण

 वनरोपण  द्वारा  भूमि  को  वापिस  मांगना

 "000  हे०  में  क्षेत्र

 राज्य/संघ  शासित  उपलब्धियां  लक्ष्य

 सं०  क्षेत्र
 जज  नाते  “5

 1985-86  1986-87  7  1987-88
 a  फ७9७फ  २?  री

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  157-80  143.71  180.00

 2.  असम  19.80  31.28  35.00

 3.  बिहार  176.15  135.55  180.00

 4.  गुजरात  124.85  113.55  150.00

 5.  हरियाणा  46.85  50.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  33.60  33.56  37.50

 7.  जम्मू  और  काश्मोर  23.35  28.53  35.00

 147



 लिखित  उत्तर  े  29  1987

 2  3  4  5

 8.  कर्नाटक  127.30  115.84  160.00

 9.  केरल  58.30  75.96  90.00

 10.  मध्य  प्रदेश  175.05  196.00  250.00

 11.  महाराष्ट्र  108.25  119.09  160.00

 12.  मणिपुर  6.25  7.44  10,00

 13.  मेघालय  6.55  7.90  10.00

 14.  नागाकृण्ड  13.45  27.18  30-00

 15.  उड़ीसा  96.50  136-34  145  00

 16.  पंजाब  29.50  28.38  35.00

 17.  राजस्थान  47.90  67.05  87.50

 18.  सिक्किम  4.10  5.75  7.50

 19.  तमिलनाडु  60.75  99.06  160.00

 20.  त्रिपुरा  10  00  13.15  17.50

 21.  उत्तर  प्रदेश  177.40  243.25  320.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  55.75  70.80  90.00

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  4.75  6-12  6.50
 द्वीप  समूह

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  5.15  6.25  6.25

 25.  चण्डीगढ़  0.076  0.19  0.250

 26.  दादर  ओर  नागर  हवेली  1,55  1.76  .00

 27.  दिल्ली  1.25  3.15  ३.20

 28.  दमन  ओर  द्वीप  2.25  3.40  5.00

 29.  लक्षद्वीप  0.0125  0.01  0.015

 30.  मिजोरम  35.00  23.90  36.75

 31.  पांडिचेरी  0.55  0.65  0.535

 जोड़  :  1554.538  1761.87  2300.00

 कुछ  राज्यों  ने  लाखों  में  पेड़  लगाए  जाने  के  बारे  में  आंकड़े  सूचित  किये  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में
 वपिस  मांगे  गए  क्षेत्रों  का  काल्पनिक  निष्पादन  का  मानदण्ड  प्रति  हैक्देयर  2000  छालवृक्ष  आंका

 है  ।

 विकेशी  समुंद्रा  अजित  करने  वाले  होटलों  को  दिए  गए  ऋणों  वर  ब्याज  में  छूट
 649.  श्री  डी०  बो०  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  सोर  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  ने  विदेशी  मुद्रा  अजित

 करने  वाले  होटलों  को  दिए  गए  ऋणों  पर  ब्याज  में  छूट  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  ब्याज  में  कितनी  छूट  दी  जायेगी  और  ज्याज  की  मूल  दर  क्या  है  ;

 ब्याज  की  यह  दर  और  उस  पर  दी  गई  छूट  किसानों  और  लघु  उद्योगों  को  ऋणों  पर
 ब्याज  की  दर  की  तुलना  में  कितनी  कम  अथवा  अधिक  है  ;  और

 वर्ष  1986-87  में  ब्याज  दर  पर  कितनी  छूट  दी  गई  और  1987-88,  1988-89  और
 1989-90  ५॑  अनुमानतः  कितनी  छूट  दी  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  से  भारतोय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  न  सूचित  किया  है  कि  ऋणों  पर  में  छूट  देने  की  योजना  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाले  होटलों
 पर  लागू  की  गई  है  ।  इस  योजना  म  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दिए  गया  रुपया  ऋण  के  ब्याज  की  अदायगी
 के  पांचवें  हिस्स  तक  छूट  दी  जा  सकता  है  बशर्ते  विदेशी  मुद्रा  अर्जात  करने  संबंधित  निर्धारित  मानदण्ड

 पूरे  कर  लिए  गए  परियोजनाओं  के  लिए  संस्थाओं  को  ब्याज  दर  हुण  के  प्रयोजन  के  साथ-साथ  एकक
 के  रथान  पर  निर्भ  (  करती  है  जबकि  ब्याज  की  मूल  दर  14  प्रतिशत  वार्षिक  है  ।  में  इस  बात  का
 प्रावधान  है  ब्याज  में  कि  छूट  के  पश्चात्  मूल  ब्यशज  दर  ।0  प्रतिशत  से  कम  नही  होगी  ।  जहां  तक  किसानों
 ओर  लघु  उद्योगों  को  ऋण  देने  का  सबंध  ये  बंकों  के  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्र  के  अप्रिमों  के  अन्तगंत  आते

 हैं  जिनके  लिए  माजित  मनी  आदि  के  रियायती  मानक  रखे  गए  किसानों  और  लघु
 उद्योगों  को  दिये  जाने  वाले  सावधि  ऋणों  की  ब्याज  दरें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  डेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  योजनः  के  दिनांक  24
 1987  से  लागू  हो  जाने  के  पश्चात्  उसने  होदल  परियोजनाओं  को  कोई  वित्तीय  सहायता  मंजूर  नही

 की  भविष्य  मे  ब्यान  में  छूट  की  राशि  नए/वतंमान  होटलों  द्वारा  प्राप्त  की  जाने  वाली  सहायता
 राशि  पर  निर्भर  करेगी  ।

 '
 विंवरण  ॥

 डौंक  के  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्र  अग्रिमों  के  लघु  उद्योगों  और  कृषि  को  दिए  गए
 सावधि  ऋणों  की  ब्याज  दरें

 rr  सावधि  ऋण  ब्याज  दर

 ््
 ़ख़च़च्

 रप  ्ब4३

 ()  पिछड़  क्षेत्रों  क ेएकक

 (४)  अन्य  क्षेत्र  क ेएकक  12.50*

 कृषि**

 (ii)  लघु  सिंचाई  भूमि  विकास

 (४)  अन्य  प्रयोजन

 छोटे  किसान  10.00

 अन्य  किसान
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 (iii)  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  ऊर्जा  के  नए  नवीकरणीय
 10.00.

 स्रोतों  पर  भमाधारित  उपस्करों  की  खरीद  के  लिए
 सावधि  चाहे  ऋणकर्ता/किसान
 किसानਂ  हो  या  कोई  अन्य  हो  ।

 ब्यह  ब्याज  दर  पिछड़  क्षत्रों  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  नएਂ  एककों  के  लिए  है  ।  वतंमान

 लघु  एककों  के  विस्तार/विविधीकरण  के  वास्ते  13.5  प्रतिशत  दर  पर  लागू  की  जानी

 चाहिए  ।

 **ये  दरें  अन्तिम  ऋणकतताओं  को  दिए  जाने  वाले  उन  ऋणों  पर  भी  लागू  हैं  जहां  ऋण  प्राथमिक

 कृषि  ऋण  समितियों/बड़ी  बहुदँ  शी  समितियों/किसान  सेवा  समितियों  के  माध्यम  से  दिए
 जाते  बैंकों  द्वारा  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सा मतियों/बड़ी  बहुईं  शी  समितियों/किसान  सेवा
 समितियों  से  ली  जाने  वाली  दरें  अन्तिम  ऋणकर्ता  से  ली  जाने  वाली  दरों  से  1.5  प्रतिशतता

 बिन्दु  तक  कम  होनी  चाहिए  ।

 बेकों  द्वारा  बड़े  ओर  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  को  दिये  गए  ऋण

 650.  श्रो  बसुदेव  आधायं  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डोंकों  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र  को  दिये  गए  कुल  ऋण  का  स्तर  सत्तर
 प्रतिशत  बड़  और  मध्यम  उद्योगों  को  दिया  गया  है  ;  भौर

 ऐसी  क्रौद्योगिक  यूनिटों  जो  बड़े  ओद्योगिक  गृहों  द्वारा  नियंत्रित  और  एकाधिकार
 और  अबथरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  द्वारा  शासित  ढोंकों  द्वारा  कितनी  धनराशि  के  ऋण

 दिए  गए  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  हां  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1986  के  अन्तिम  शुक्रवार  की
 व्थिति  के  अनुसार  ढौंकिग  प्रणाली  से  एक  करोड़  रुपए  अथवा  उससे  अधिक  की  ऋण  सीमाओं  वाली
 20  बड़  औद्योगिक  घरानों  से  संबंधित  पार्टियों  क ेनाम  2425  करोड़  रुपए  की  धनराशि  बकाया  है  ।

 गंगा  को  सफाई

 651.  भरी  बनवारों  लाल  पुरोहित  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  14  1987  को  एक्सप्रेसਂ  में  इम्पैक्ट  आफ
 गंगा  प्लान  शींक  के  अन्तगेत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  गौर  गंगा  की  सफाई  के  लिए  सरकार  द्वारा
 ओर  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हाँ  ।

 सरकार  समाचार  में  अभिव्यक्त  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  है  कि  कोई  प्रगति  नहीं  हुई
 है  ।  इसके  विपरीत  वाराणसी  के  लिए  अभी  तक  37.92  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  मंजूर
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 की  गई  29  स्कीमों  में  काम  चल  रहा  है  ।  घाट  पंपिग  स्टेशनों  को  काम  करने  लायक  बना  दिया  गया

 है  और  वे  संतोषजनक  काम  कर  रहे  गंदे  पानी  को  अवरुद्ध  करने  और  उसे  मोड़ने  की  स्कीमों  में

 उल्लेखनीय  प्रगति  हुई  है  ।  तीन  सीवेज  उपचार  संयंत्रों  में  से  दो  का  निर्माण  हो  रहा  है  ।  नदी  के
 किनारे-किनारे  और  नगर  के  अन्य  महत्वपूर्ण  भागों  में  सुलभ  शोचालयों  का  निर्माण-कार्य  चल  रहा  है  ।

 राजधांट  का  एकीकृत  नदी  के  तटाग्र  की  ढलानों  की  सुरक्षा  और  सीढ़ियों  के  विस्तार  कार्य  को

 भी  हाथ  में  लिया  गया  है  |  काये  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  की  विशेष  व्यवस्था  की  गई  नदी
 के  किनारे-किनारे  अनेक  स्थानों  पर  जल  की  वतंमान  गुणवत्ता  की  निगरानी  के  लिए  और  गंगा  कार्य

 योजना  की  स्कीमों  का  नदी  के  जल  की  गुणवत्ता  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  भी

 व्यापक  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।

 पारिस्थितिक  संतुलन

 652.  श्री  जगवोश  अवस्थो  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  हाल  ही  में  पर्यावरण  पर  हुए  एक  सम्मेलन  में  पारिस्थितिक  संतुलन  बनाए

 रखने  के  बारे  में  प्रस्तुत  कौ  गई  रिपोर्टਂ  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  कदम  उठाने  का  विचार

 है  ;  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  (7)  एक

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जातः  है  ।

 विवरण

 पर्यावरण  और  विकास  सम्बन्धी  विश्व  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  इस

 प्रकार  हैं  :

 1.  पर्यावरणीय  समस्याएं  विस्तृत  परिप्रेक्ष्य  में  निपटाई  जाएं  जिसमें  विश्व  की  नि्धंनता  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  असमानता  के  तत्व  शामिल  हों  ।

 2.  सतत  सार्वभौम  विकास  की  जरूरत  है  ।

 3.  पर्यावरणीय  एजेंसिणें  को  अस्थिर  विकास  के  प्रभावों  से  तालमेल  बिठाने  के लिए  और

 अधिक  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  ।  हु

 4.  पर्यावरणीय  संकल्पना  को  आयोजना  स्तर  पर  ध्यान  में  रखा  जाए  ।

 5.  विकास  व्यापार  कृषि  आदि  से  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय
 करणों  को  अपने  कार्यों  में  पर्यावरणीय  प्रभावों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 6.  परिस्थितिक  और  भ्राथिक  अन्योन्याश्रितता  के  प्रबन्ध  के  लिए  प्रभावी  अन्तर्राष्ट्रीय

 सहयोग  की  जरूरत  उत्तरोतर  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 7.  देशों  की  नीतिਂ  संख्या  को  सीमित  करने  के  अलावा  पर्यावरणीय  संसाधनों

 के  प्रबन्ध  हेतु  मानवीय  शक््यता  का  भी  सुधार  होना  चाहिए  ।-
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 8.  अधिकांश  विकासशील  देशों  को  खासकर  खाद्यान्न  फसलों  में  बुद्धि  करने  के  लिए
 अधिक  प्रभावी  प्रोत्साहन  प्रणाली  की  जरूरत  दूसरी  ओर  औद्योगिक  देशों  को  इस
 सम्बन्ध  में  अनुचित  प्रतियोगिता  को कम  करना  भूमि  सुधार  के  साथ-साथ
 समेकित  ग्रामीण  विकास  से  खाद्य  सुरक्षा  ने  महत्वपूर्ण  सहायता  मिलेगी  |  ,

 9.  लुप्त  हो  रही  प्रजातियों  ओर  खतरे  में  पड़ी  पारि-प्रणालियों  की  समस्या  को  राजनीतिक

 कार्य  सूचीरै  में  एक  मुख्य  आधथिक  औਂ  संसाधन  मुद्दे  के  रूप  में  उच्च  प्राथमिकता  दी
 जानी  चाहिए  ।

 10.  वन  संसाधनों  के  दीघंकालिक  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  और  वननाशन  को  रोकने
 के  लिए  वन  राजस्व  प्रणाली  और  रियायत  शर्तों  में  सुधार  का  कार्य  शुरू  किया  जाना

 याहिए  ।

 11.  कम  कऊर्जा-गहन  नीतियां  सतत  विफास  के  लिए  राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीतियों  के  लिए  मूलाधार
 होनी  परमाण  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  परमाणु  अपशिष्टों  और  प्रमाण  ऊर्जा  की  बढ़ती
 हुई  सुरक्षा  के  साधनों  की  समस्या  को  पर्यावरणीय  द्ष्टि  से  ठोस  समाधान  के  सम्बन्ध  में

 अनुसंघान  और  विकास  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  निम्न  ऊर्जा  पक्ष  विश्व
 का  भावी  उद्देश्य  होना  चाहिए  ।  जिन  देशों  में  जंगलों  की  कमी  है  उनको  भारी  मात्रा  में
 लकड़ी  और  अन्य  पौधे  उगाने  के  लिए  अपने  कृषि  क्ष  त्र  को  संगठित  करना  चाहिए  ।

 12.  प्रदूषण  रोधो  प्रौद्योगिकी  स्वास्थ्य  हिसाब  से  लागत  प्रभावी  समृद्धि  और  पर्यावरणीय
 क्षति  से  बचा  सरकारों  द्वारा  इसका  अनुसरण  किया  जाए  ।

 13.  देशान्तर  निगमों  की  जिन  देशों  में  व ेकाम  कर  रहे  हैं  उनमें  औद्योगीकरण  के  माग॑  को
 कारगर  बनाने  की  विशेष  जिम्मेदारी  है  ।

 14.  खतरनाक  ओऔद्योगिक  और  कृषि  रसायनों  के  निर्यात  पर  कड़ा  नियंत्रण  लगाने  की
 वायें  आवश्यकता  है  ।  खतरनाक  अपशिष्टों  को  ढेर  करने  पर  वर्तमान  नियंत्रण  को  कड़ा
 किया  जाए  ।

 15.  सरकारों  को  विशाल  शहरी  केन्द्रों  क ेदबाव  को  कम  करने  तथा  छोटे  कस्बे  और  शहर
 उनको  उनके  नजदीकी  ग्राणीण  भूमि  के  साथ  एकीकृत  करने  के  लिए  शहरीकरण  की

 प्रक्रिया  का  मार्गदर्शन  करने  हेतु  एक  सुस्पष्ट  बसासत  नीति  विकसित  करने  की  जरूरत
 है  ।

 16.  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  को  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  और  रिपोर्टिंग  के
 प्रधान  स्रोत  तथा  महत्वपूर्ण  पर्यावरण  तथा  प्राकृतिक  ससाधान  सुरक्षा  मुद॒दों  के  सम्बन्ध
 में  परिवतंन  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  लिए  प्रधान  हिमायती  और  एजेंट  के  रूप  में

 सुदृढ़  बनाया

 17.  सरकारों  की  अलग-अगल  तथा  संयुक्त  रूप  से  प्राकृतिक  धरणालियों  को  अपूर्णीय  क्षति  के
 खतरे  तथा  विश्व  समुदाय  की  सु  रक्षा  और  कल्याण  के  सम्बन्ध  में

 मूल्यांकन  और  रिपोर्ट  देने  की  मुख्य  जिरम्मेदारी  संयुक्त  राष्ट्र
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 ल्यांकन  सम्बन्धी  प्रणाली  में  नेतृत्व  केन्द्र  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  का
 अथंवाच  प्रोग्राम  होना  चाहिए  ।

 ट्रांस-फ्न्टिपर  प्रदूषण  से  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  निम्नलिखित  मड्य
 पर  अड़िग  रहने  चाहिए  :--

 प्रत्येक  राष्ट्र  की  यह  जिस्मेदारी  होगी  वह  दूसरे  राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  और  पर्यावरण
 को  नुकासान  नहीं  पहुचाएं  ।

 ट्रांस  फन्टियर  प्रदूषण  द्वारा  पहुंचाई  गई  किसो  भी  क्षति  की  और
 सभी  सम्बन्धित  पार्टियों  द्वारा  शोधक  उपायों  के  उपयोग  के  लिए  समान  अधिकार  |

 कामन्सਂ  बाह्य  के  प्रबन्ध  के  संदर्भ  में  राष्ट्रों  को
 अन्टाकंटिका  के  पर्यावरण  की  सुरक्षा  करनी  चाहिए  ।  अस्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  यह
 श्थित  करने  के  लिए  कि  अन्तरिक्ष  में  शान्तिपूर्ण  पर्यावरण  बना  रहे  एक  मअनन््तरिक्ष  तंत्र
 मभिकल्पित  भोर  कार्यान्वित  करना  चाहिए  ।  समुद्रों  को  प्रदूषण  से  बचाया  जाना

 चाहिए  ।

 «  सामूहिक  विनाश--परमाणु्  औौर  गर-परमाणु--के  ओऔजारों  की  विभिन्न  किस्मों  कौ

 सुरक्षा  और  परीक्षण  पर  कड़ा  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।

 आयोग  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  के  संदर्भ  में  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :---

 सतत  बिकास  की  संकल्पना  को  सरकार  द्वारा  पंचवर्षोय  योजनानों  में  समेकित  किया
 गया

 बन  तथा  वन्यजीव  नामक  एक  एकौक्कत  मंत्रालय  1985  में  सृजित
 किया  गया  था  ।  इसको  विभिन्न  पर्यावरणीय  कानूनों  के  कार्या्वयन  और  पर्यावरण
 की  सुरक्षा  से  सम्बस्धित  गतिविधियों  के  समन्वय  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई
 अनियमित  विकास  के  प्रभावों  से  निपटने  के  लिए  सरकार  के  पास  पर्याप्त  अधिकार

 पर्यावरण  से  संबंधित  विषयों  को  भारत  सरकार  के  प्रस्येक  मंत्रालय  द्वारा  आयोजना  स्तर
 पर  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 सरकार  पर्यावरण  की  सुरक्षा  में  सहायता  के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  भौर  द्विपक्षीय  ऋण

 एजेंसियों  का  सहयोग  ले  रही  है  ।  भारत  विकासशील  देश  के  प्रति  विकसित  देशों  की

 जिम्मेदारियों  का  निरन्तर  उल्लेश  करता  रहा

 सरकार  के  कल्याणਂ  और  सुरक्षा  कार्यक्रमों  को  सफलतापूर्वक
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  आज  देश  के  पास  अनाज  के  पर्गाप्त  भंडार  हैं  और

 जनसंख्या  की  वृद्धि  कौं  दर  कम  हो  रही

 लोगों  की  इंधन  भोर  चारे  कौ  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  1985  में  एक

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोडे  की  स्थापना  की  गई  ।  वनों  की  सुरक्षा  क ेलिए  वन

 /  अधिनियम  को  कड़ाई  से  लागू  किपा  जा  रहा  है  ।
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 बनस्पतिजात  और  प्राणिजात  संबंधी  संसाधनों  के  परिरक्षण  के  लिए  सरकार  ने  अनेक

 संरक्षण  उपाय  कि  7  हैं  ।

 ऊर्जा  के  गैर-नवीकरणीय  स्रोतों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए

 गए  परमाणु  ऊर्जा  के  उत्पादन  में  सुरक्षा  पहलुओों  को  पूर्ण  रूप  से  ध्यान  में  रखा

 जाता

 स्रोत  पर  ही  प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए  विभिन्न  प्रक्रियाों  और  संचालनों
 के  लिए  पर्यावरणीय  मानक  अधिसूचित  कर  दिए  गए  हैं  भौर  उनको  केन्द्र  और  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 वन्य  बीवों  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  वन्य  जीव  कायें  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रहो  है|

 +  शिक्षा  ओर  प्रशिक्षण  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  मनुसंधान
 और  विकास  संस्थाओं  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  के  सहयोग  से  एक  कायंक्रम  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है  ।

 «  अम्टाकेटिका  समझौते  के  लिए  भारत  एक  परामशंदात्री  पार्टी

 -  आवास  क्षत्र  के  लिए  संसाधन  जुटाने  में  सरकार  सहायता  कर  रही  यह  आवास
 भोर  शहरी  विकास  निगम  जेसी  वित्त  पोषक  संस्थाओं  को  निष्ियां  देती  है  ।
 मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुधार  का  कार्यक्रम  योजना  के  दोरान

 चालू  है  ।

 .  शहरी  जनता  के  संतूलित  बिखराव  के  लिए  सातवीं  योजना  में  लघ॒ओऔर  मझौलों  नगरों
 के  विकास  की  एक  समेकित  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 «  नदी  घाटी  परियोजना  में  भू-संरक्षण  ओभौर  बाढ़-प्रवण  नदियों  के  जलग्रहण  क्षत्रों  में
 समेकित  जल  संभर  प्रबन्ध  की  केंद्रीय  प्रायोजित  चालू  स्कौमें  चल  रही  हैं  ।

 .  सरकार  का  सूखा-प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  1973-74  में  शुरू  किया  गया  था  ।  यह
 कार्यकम  अभी  जारी  एक  मरू  विकास  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 जिसका  उठे  श्य  अभिनिर्धारित  मछस्स्थल  और  अधध॑  मरूस्थल  क्षेत्रों  मे ंमरूस्थलीकरण  की
 रोकथाम  करना

 सिक्कों  को  कमो

 थी  हांताराम  नायक  :  क्या  थित्त  प्रंत्री  यह  बच्वाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  सिक्कों  की  कमी  की  समस्या  दूर  कर  दी  है  ;

 सिक्कों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  अद्यतन  स्थिति  क्या  है  ;

 सरकार  ने  सिक्कों  को  कमी  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ;
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 क्या  सरकार  का  टकसालों  को  और  आधुनिक  बनाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 मत

 मंत्री  जनाईंन  :  से  सरकार  ने  सिक्कों  के
 उत्पादन  और  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किए  इन  उपायों  में  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :  अधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  टकसालों  में  प्रोत्साहन  योजना  शुरू  टकसालों  के

 कार्य  के  घंटों  में  वृद्धि  कलकत्ता  टकसाल  में  दूसरी  पारी  शुरू  आधुनिक  पुरानी  सिक्का

 ढलाई  प्रेसों  के  स्थान  पर  आधुनिक  अधिक  गति  की  सिक्का  ढलाई  प्रसों  की  स्थापना  अतिरिक्त

 सिक्का  ढलाई  प्रेसों  की  स्थापना  सिक्कों  ओर  सिक्का  ब्लैंकों  का  आयात  सिक्कों  की

 वितरण  प्रणाली  को  कारगर  देश  के  सूदूर  क्षत्रों  में  भी अधिक  छोटे  सिक्के  के  डिपो  और  करेंसी

 चेस्ट  खोलना  आदि  इन  उपायों  के  देश  में  की  उपलब्धता  में  काफी  सुधार  हुआ  है
 और  कमी  को  स्थिति  काफो  सुगम  हो  गई  है  ।

 भोर  (5)  टकसालों  को  आधुनिक  बनाने  की  दृष्टि  एक  सरकारी  क्षेत्र  की  परामशंदात्रो

 फर्म  को  एक  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  काम  पर  लगाया  गया  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  इस

 सप्रय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 अचल  सम्पत्ति  को  ह$-शुफा  खरोद

 654.  भरी  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  घार  बड़े  शहरों  में  अनेक  अचल  सम्पत्तियों  की  हक-शुफा  खरीद  की  है  ;

 + /*

 यदि  तो  शहरवार  तत्सम्बन्धी  नवीनतम  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 आयकर  1961  के  अध्याय  ऋऋग  के  अन्तगंत  मद्रास  और

 कलकत्ता  में  अब  तक  जिन  सम्पत्तियों  को  खरोंदे  जाने  के  आदेश  दिए  गए  हैं  उनकी  कूल  संख्या

 106  है  ।

 इस  संबंध  में  एक  विस्तृत  विवरण  सदन  के  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  में  रखा

 गया  ।  देक्षिए  संल्या  एण०  टो ०-4573/87]

 सिक्कों  की  कली

 655.  थ्री  शांति  धारीबाल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  विशेष  रूप  राजस्थान  में  छोटे  सिक्कों  की  कमी  है  ;

 वदि  तो  राजस्थान  के  कितने  और  कौन-कौन  से  जिलों  में  छोटे  सिक्कों  की  कमी  है  ;

 ओर

 स्थिति  में  सुधार  लाने  और  छोटे  सिबकों  को  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 भारतीय  रिजयं  बैंक  से न  तन  दा  ६७  ऑिजजननी  नी
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 प्राप्त  सचना  से  पता  चलता  है  कि  राजस्थान  पूरे  देश  में  छोटे  सिक्कों  की  कमी  की  स्थिति

 काफी  सुगम  हुई  है  ।

 किए  गए  मदृत्वपूर्ण  उपाब  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  देशी  सिक्कों  के  उत्पादन  में  बृद्धि  ।

 (7)  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाओं  में  विशेष  काउन्टरों  के  जरिए  सिक्कों  का

 वितरण  ।

 (iii)  झुदूर  क्षेत्रों  सहित  पूरे  देश  के  लिए  छोटे  सिक्कों  के  डिपुओं  के  नेटवर्क  का

 (iv)  कमी  वाले  क्षेत्रों  और  मुख्य  मार्गों  पर  प्र  युख्ध॒  रेलवे  स्टेशनों  को  भी  सिक्कों  की  पूर्ति
 बढ़ाई  गई/तीब्र  की  गई  ।

 (v)  1  50  पैसे  ओर  25  पैसे  के  मूल्यवर्ग  के  सिक्कों  का  थायात  ।

 (२)  सिक्कों  के  वितरण  का  पर्याप्त  अनुवोक्षण/समीक्षा  ।

 राजस्थान  में  ऋणों  को  माफ  किया  जाना

 656,  भरी  शांति  घारोधाल  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  राज्य  में

 राष्ट्रीयकृंत  अथवा  अन्य  बैंकों  को  यह  भनुदेश  जारी  करे  कि  वे  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  के
 लोगों  और  भादिवासियों  को  दी  गई  ऋण  को  राशि  को  या  तो  बट्टे  ते  ढाल  दे  अथवा  माफ
 कर  दें  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 इसके  परिणामस्वरूप  राजस्थान  में  कितने  भाविवासियों  और  अनूसूबित  जाति  के  लोगों
 को  लाभ  होने  की  संभावना  है  ;  और

 सरकार  यह  अनुदेश  कब  तक  जारी  करेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया
 है  कि  उसे  राजस्थान  राज्य  सरकार  से  अनूसूचित  जातियों/भनुसूचित  जनजातियों  के  ऋणों  को  बट  खाते
 डालने  या  माफ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 शहरों  के  निर्षेम  व्यक्तियों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम

 657.  श्री  सेयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  दिल  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  198  ;-87  के  दौरान  शहरों  के  निर्धन  व्यक्तियों  के  लिए  स्वरोजगार  कायेक्रम  के
 अन्तिगत  राज्यवार  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  ;

 .  वर्ष  1986-87  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  के  ऋण  मंजूर  किये  गए  तथा  कितनी
 धनराशि के  ऋण  वितरितਂ  किये  गए  भौर  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 मनन  मनन  नमी  मनन  मनन  न  --  मनन

 लाभार्थियों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  व्यापार  अथवा  व्यवसाय-वार  कुल  कितनी  धनराशि

 मंजूर  की  गयी  मौर  कितनी  वितरित  की  गई  ;  और

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  राज्य-वार  कितने  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुए  कितने  नामंजूर
 किए  गए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  यथासंभव  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अल्पसंख्यक  समुदाय  बहुल  जिलों  में  ऋण  का  वितरण

 658.  भ्रो  सेयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अल्पसंरुणकों  की  बहुलता  वाल  40  जिलों  में  बेंकों  द्वारा  अल्पसंख्यकों  को  ऋण  दिए
 जाने  के  कार्य  पर  बेंक-वार  अथवा  स पूर्ण  रूप  से  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ;

 चुने  गए  प्रत्येक  जिले  में  कौन-कौन  से  शी  बेंक  हैं  ;

 क्या  प्रत्येक  शीर्ष  बैंक  ने ऋण  के  वितरण  के  काय॑  को  निगरानी  हेतु  जिला  स्तर  पर  एक
 अधिकारी  नियुक्त  किया  है  ;

 )  क्या  प्रत्येक  बैंक  ने  चुने  गए  जिलों  में  अपनी  शाखाओं  द्वारा  ऋण  के  वितरण  काय  पर

 निगरानी  रखने  के  लिए  केफ्द्रीय  कार्यालय  में  एक  अधिकारी  नियुक्त  है  ;

 क्या  त्रै  मासिक  आधार  पर  निगरानी  रखी  जा  रहो  है  ;  भौर

 यदि  तो  क्या  पिछली  दो  तिमाहियों  की  रिपोर्ट  में  ऋण  वितरण  में  किसी

 उल्लेखनीय  प्रगति  का  पता  लगा  है  ?

 विस  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजबं  बेक  ने  सूचित  किया

 है  कि  निर्धारित  40  जिलों  में  अल्पसंख्यकों  को  बै  को  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋषणों  के  प्रवाह  पर  जिला

 परामशंदात्री  समिति  द्वारा  नजर  रखी  जाती  यह  सामति  अल्पसंख्यक  समुदायों  समेत  अलग-अलग

 प्रकार  के  लक््ययत  समूहों  को  ऋण  सहायता  प्रदान  करने  मे  बैंकों
 की  सहभागिता  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  जिला  स्तरीय  मंच  है  ।

 निर्धारित  40  जिलों  के  अग्रणी  बैंकों  के  नामों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  निर्धारित  40  जिलों  में  प्रत्येक  जिले  में  स्थित  अग्रणी

 बैंक  अह्पसंख्यक  समुदायों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  थाने  वाली  कठिनाइयों  की  जांच

 करने  के  लिए  एक  अधिकारी  नियुकਂ  करने  के  लिए  कह्दा  सरकारी  क्षेत्र  क॑  सभी  बैंकों
 से

 अल्पसंख्यक

 समुदायों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  नजर  रखने  के  लिए  विशेष  कक्ष  स्थापित  करने  के  लिए  भी  कहा

 गया  है  ।

 (=)  और  भारतीय  रिजव  बेंक  ने  सूचना  दी  है  कि  उसने  हाल  ही  में  बैंकों  से  अल्पसंख्यक

 समुदायों  को  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तगंत  दिए  गए  अप्निमों  के  संबंध  में  छमाही  आधार  पर

 भांकड़े  भेजने  के  लिए  कहा  है  ।
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 विवरण

 निर्धारित  40  जिलों  में  अग्रणी  बेकों  के  नामों  की  सूची

 राज्य  जिला  अग्रणी  बेंक

 1  2  रिफ

 उत्तर  प्रदेश  रामपुर  पु  बैंक  आफ

 2.  बिजनौर  पंजाब  नेशनल  बैंक

 3.  मुरादाबाद  सिडीकेट  बैंक

 4.  सहारनपुर  पंजाब  नेशनल  बेंक

 5.  मुजफ्फरनगर
 6.  मेरठ  सिडीकेट  बैंक

 7.  बहरीइच  इलाहाबाद  बैंक

 8.  गौंडा

 9.  गाजिवाबाद  सिंडोकेट  बैंक

 पीलीभीत  बेंक  भाफ  बड़ोदा

 10.  देवरिया  सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया

 11,  बाराबंकी  बेंक  आफ  इंडिया

 12.  बस्ती  भारतीय  स्टेट  बेंक

 पश्चिम  बंगाल  13.  मुशिदाबाद  यूनाइटेड  बोंक  आफ  इंडिया

 14.  मालदा

 15.  पश्चिम  दीनाजपुर

 16.  बोरभूम  यूको  बोंक

 नाडिया  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया

 18.

 20.  कृच-बिहार  सेंट्रल  गेंक  आफ  इंडिया

 हावड़ा  यूको  बेंक

 केरल  21.  मल्लापुरम  केनरा  बेंक

 23.  कोजीखोडा

 24.  कन्नानोर  सिडीकेट  बोेंक

 25.  पालघाट  केनरा  बेंक

 26.  वेनाद

 बिहार  27.  पूणिया  सेंद्रल  बैंक  आफ  इंडिया

 28.  कटिहार

 29.  दरभंगा
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 कर्नाटक  30.  बिदार  भारतीय  स्टेट  बैंक
 31.  गुलबर्ग
 32.  बीजापुर  सिडीकेट  बैंक

 महाराष्ट्र  33.  वृहत  बम्बई  बैंक  आफ  महाराष्ट्र
 34.  औरंगाबाद

 आंध्र  प्रदेश  35.  हैदराबाद  आंध्रा  बैंक

 36.  कू  रनूल  सिडीकेट  बौंक

 हरियाणा  37.  गुड़गांव
 मध्य  प्रदेश  38.  भोपाल  डोंक  आफ  इंडिया

 राजस्थान  39.  जैसलमेर  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड

 जयपुर

 गूजरात  40.  कच्छ  देता  दोंक

 *24-परगना  ढोंक

 गंगा  नदी  को  सफाई

 659.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  पर्यावरश्ण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वाराणसी  में  गंगा  नदी  की  सफाई  के  काय॑  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  वाराणसी  में  गंगा  नदी  को  प्रदूषण-मुक्त  बनाए  रखने  के  लिए  पुलिस  का  एक
 गश्ती  दल  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 इस  पुलिस  दस्ते  के  रख-रखाव  पर  प्रतिवर्ष  कितना  व्यय  होने  की  संभावना  है  ;  और

 क्या  अन्य  नदियों  के  किनारों  के  लिए  भी  पुलिस  के  ऐसे  गश्ती  दल  बनाए  जाएंगे  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  गंगा  काय॑

 योजना  के  अन्तगंत  वाराणसी  में  अभिनिर्धारित  की  की  गई  45.77  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत

 की  34  स्कीमों  में  से  30  1987  तक  37.92  करोड़  रुपये  की  लागत  की  सस््कीमें  मंजूर  कर  दी

 गई  हैं  ।  30  1987  तक  इन  स्कीमों  को  कार्यान्वित  करने  के लिए  9.24  करोड़  रुपये  की

 राशि  दी  जा  चुकी  1.05  करोड़  रुपये  लागत  की  दो  स्कीमें  पूरी  हो  चुकी  हैं  ।

 बाराणसी  में  नदी  के  तटाग्र  का  व्यापक  रूप  से  प्रयोग  हो  रहा  है  ।  पता  चला  है  कि  वहां

 नदी  के  किनारे  मलत्याग  किया  जाता  नदी  में  मलबा  और  गंदगी  डाली  जाती  पशुओं  की  लाशें

 केंकी  जाती  हैं  और  घाटों  पर  असंख्य  नौकाओं  को  बांधकर  पानी  के  प्रवाह  को  रोका  जाता  है  ।

 स्थानीय  स्वयंसेवी  संस्थाएं  लोगों  को  ऐसे  कामों  से  रोकने  का  प्रयत्न  करती  आ  रही  उनके  प्रयासों

 को  बल  प्रदान  करने  के  लए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  स्कीम  बनाई  है  जिसके  अनुसार  स्थानीय
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 पुलिस  की  एक  दस्ते  के  रूप  में  नदी  के  तटों  के  साथ-साथ  गश्त  बढ़ा  दी  जाएगी  ।  इससे  नदी  में  गंदगी

 कूड़ा-करट  आदि  को  फेंकने  से  रोकने  में  सहायता  यह  पुलिस  दस्ता  नदी  में  पशुओं  और

 मनुष्यों  की  बहती  हुई  लाशों  को  हटाने  और  उनका  उपयुक्त  निपटान  करने  में  नगर  पालिका  के

 कारियों  की  सहायता  भी  लगभग  27  लाख  रुपये  वाली  स्कीम  की  मंजूरी  दे  दी  गई
 स्क्रीम  के  लिए  मंजूर  की  गई  इस  घन-राशि  से  मुख्य  रूप  से  नौकाएं  और  संचार-साधन  खरीदे  जाएंगे  ।

 पुलिस  कमंचारियों  की  व्यवस्था  राज्य  सरकार  अपने  संसाधनों  से  कर  रही  है  ।

 पश्चिम  दंगाल  सरकार  ने  कलकत्ता  नदी  यातायात  पुलिस  की  गश्त  बढ़ाने  का  एक
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ताकि  नदी  प्रदूषण  को  नियंत्रित  किया  जा  सके  ।

 व्यय  पर  कराधान  स  बंधो  अध्ययन  दल

 660,  भीमती

 श्री  एम०  एन०  नम्जे  गोड़ा  :

 श्री  जो०  एस०  बसवराज  :

 प्रो०  नारायण  च्म्द  पराशर  :

 बया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यय  पर  कराधान  संबंधी  अध्ययन  दल  ने  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  :

 यदि  तो  अध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिश  क्या  हैं  ;

 सरकार  का  इन  सिफारिशों  की  कब  तक  जांच  करने  और  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  हां  ।

 अध्ययन  दल  ने  अपनी  अन्तिम  रिणोर्ट  में  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  यद्यपि  व्यय  कराके
 सिद्धांत  के  आधार  पर  प्रत्यक्ष  कर  पद्धति  का  पुनगंठन  करना  लाभकारी  होगा  परन्तु  व्यय  कर  यथाये
 आरम्भ  करने  से  दुस्तर  प्रशासनिक  समस्याएं  उत्पन्न  जाएंगी  और  औसतन  करदाताओं  के  लिए
 भारी  कठिनाईयों  का  कारण  बन  अतः  अध्ययन  द  ल  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  आयकर
 ढांबे  को  कायम  रखा  जाए  और  उसमें  व्यय  कर  के  सिद्धांत  को  राजस्व  क्री  अपेक्षाओं  के  अध्यधीन
 सम्भव  सीमा  तक  समाविष्ट  क्रिया  आयकर  1961  में  प्रस्तुत  की  गई  विद्यमान

 प्रोत्साहक  योजताओं  के  संबंध  में  इस  अध्ययन  दल  ने  निम्नलिखित  विभिन्न  सिफारिणशें  की  हैं  :---

 (i)  बचत  के  लिए  प्रोत्साहन  योजना  ऐसी  होनी  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  यह  केवल

 शुद्ध  बचत  के  लिए  प्रोत्साहन  और  पुरस्कार  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यदि  किसी
 निवेश  या  जमा  पर  छूट  दी  जाती  है  तो  पृजी  निवेश  न  करने  अथवा  धन
 निकालने  पर  प्रभार  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 (ii)  यदि  किसी  पूजी  के  निवेश  किए  जाने  पर  कटौती  मंजूर  की  जाती  है  तो  उसी  निवेश  से
 ली  अ  डी  हुए  । होने  वाली  आय  पर  भी  छूट  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।
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 (iii)  निजी  क्षेत्र  में
 की  जाने  वाली  बचतों  को  और  अधिक  सीमा  तक  रियायतें  दी  जानी

 चाहिएं  ताकि  सावंजनिक  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  के  बीच  कार्यक्षमता  की  उच्चतर  श्रेणी
 की  ओर  प्रेरित  होते  हुए  बचतों  का  निवेश  करने  में  अधिक  प्रतियोगिता  हो  ।

 शुद्ध  बचत  सिद्धांत  पर  आधारित  एक  प्रोत्साहन  योजना  बनाने  के  लिए  अध्ययन  दल  की

 सिफारिश  को  सरकार  ने  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  इस  सिद्धांत  पर  राष्ट्रीय  बचत  योजना

 अधिसूचित  कर  दी  गई  आयकर  1961  में  एक  नई  धारा  80  गंग  क  समाविप्ट  की  गई

 है  जो  इस  योजना  के  अन्तगंत  की  गई  शुद्ध  बचत  के  लिए  कर-प्रोत्साहुन  की  व्यवस्था  करती  है  ।  अध्ययन

 दल  द्वारा  की  गई  अन्य  सिफारिशों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  और  यदि  कोई  परिवतंन  आवश्यक

 समझे  गए  तो  यथा  समय  कर  विए  जाएंगे  ।

 परमाणु  बिह्यत  संयंत्रों  मे ंआपात  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  योजना

 661.  श्रीमती

 भी  एच०  एन०  भनल््जे  गोडा  :

 शी  जो०  एस०  बसवराल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  किसी  भी  परमाणु  संयंत्र  में  दूघंटना  से  उत्पन्न  भा  पात-स्थिति  से  निषटने

 हेतु  पहली  बार  कोई  योजना  तैयार  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रोिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  आर०  ॥)  :  तथा

 रिएक्टर  में  होने  वाली  दुघेटना  से  उत्पन्न  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  प्रत्येक  बिजलीघर  के  लिए  गहन

 और  ब्यौरेवार  योजनाएं  तैयार  की  गई  इन  योजनाओं  में  ऐसी  आपात  कार्रवाई  का  विवरण  दिया

 गया  है  जो  संयंत्र  के  भीतर  तथा  ऐसे  क्षंत्र  जहां  लोग  रहते  से

 की  जानो  चाहिए  ।

 11.09  स«  पू०
 सदस्य  का  निलम्धन

 बनसुबाद ]
 अध्यक्ष  महोबय  :  अब  श्री  भगत  बोलेंगे  |

 संसदोय  कार्य  संध्रो  तथा  लाच्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्री  अजय  लोक  सभा  28  1987  को  ऐसा

 दब्यंबहार  करने  के  जो  सभा  में  किसी  सदस्य  के  लिए  अत्यन्त  अशोभनीय  शेष  सत्र

 के  लिए  सभा  की  सेवा  से  विलम्बित  किया  जाये  v’
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 नाक

 थरो  बो०  शोभनाप्रोश्वर  राज  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है'''''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  मेरे  पास  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा
 लिखित  एक  पत्र  मैं  इसे  सभा  के  समक्ष  पढ़ना  चाहता  हू

 '**

 )

 भो  इशाजोत  गृप्त  उनके  पत्र  को  पढ़कर  सुनाने  से  पहले  आपको  माननीय  मंत्री  को
 अपना  प्रस्ताव  पेश  करने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बैठ  जाइए  ।

 प्रो०  मधुदंड  बते  :  शिष्टाचार  के  नाते  उन्हें  भी  आपके  द्वारा  पन्न  पढ़े  जाने  तक
 इन्तजार  करना  चाहिए

 अध्यक्ष  समहोदय  :  उसका  पक्ष  यह  है  :--

 इस  बात  की  जानका री  है  कि  सभा  की  आज  की  बैठक  के  दौरान  सभा  में  काफी
 शोर  गुल  हुआ  ओर  दोनों  पक्षों  के  माननीय  सदस्य  उत्त  जित  हो  गए**ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  प्रा  पढने  दें  :

 समय  तत्काल  मैंने  माननीय  रक्षा  मंत्री  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  के  हाथों  से  कुछ
 कागज  छीन  लिए  जो  वह  अपने  हाथ  पकड़े  हुए  थे  ।

 वास्तब  में  मुझे  इस  घटना  पर  खेद  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इसमें  कोई  भी  '**
 मैं सम्मानित सभा और इसके

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  पूरा  पढ़ने  दें  ।

 आपको  विश्वास  दिलाता  हू  कि  मेरे  तरफ  से  कोई  भी  पूर्व  योजना  नहीं  थी  ।

 मैं  सम्मानित  सभा  और  इसके  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  अधिक  आदर  करता  हूਂ  और
 सभाह्ढमें  हुई  घटना  के  लिए  मुझे  बहुत  दुःख  है  |ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  दधर  अब  तक  मैंने  समाप्त  नहीं  किया  है  |  कृपया  बैठ  जाएं  ।

 )

 प्रो

 मधु बंडबते : संसदीय जीवन की उच्चतम परंपराओं प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव *** *** अध्यक्ष महोदय : कृपया बेठ जाइये । है
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 अध्यक्ष  महोव॒य  :  बैठ  जाइए  ।

 वासनिक  बेठ  जाहए  ।  पालियामेंट  के  प्रोसीजर  में  और  पालियामेंट  में'*****

 ]
 ...  अध्यक्ष  महोदय  :  कृयया  शांत  रहें  ।  मैं  इसे  बताना  चाहता  हु  ।  अभी-अभी  प्रो०  मधु  दंडवते  ने

 उच्च  संसदीय  परंपराओं  के  बारे  में  कहा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  सभी  उच्च  परंपराओं  का  सम्मान

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  बात  कह  देना  अलग  है  और  उस  पर  चलना  मुश्किल  है  ।

 ]
 मैं  चाहता  हू  कि  आप  सभो  ऐसा  न  करें  कि  कहें  कुछ  और  करें  कुछ  ।  हमें  और
 के  अन्तर  को  समाप्त  करना  चाहिए  |  बस  इतनी  सी  बात  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  क्यों  नहीं  आपको  क्या  तकलौफ  मैं  एक  बात  कहना
 चाहता  अगर  यह  चीज  इस  तरीके  से  आप  समझ  लें  और  कर  क्योंकि  गलती  भो  इन्सान  करता

 माफी  से  बड़ी  बात  हो  नहीं  सकती  ।

 अध्यक्ष  :  मुत्त  मवार  आप  मेरी  अर्ज  सुन  करेंगे  तो  आप  अपनी  ही  मर्जी  ।  मेरी
 मर्जी  तो  चलेगी  लेकिन  मैं  अज॑  तो  कर  सकता  हु  ।  अगर  इसके  बाद  भी  यह  होता  है  तो  न

 मांफी  का  कोई  फायदा  है  और  न  कुछ  करने  का  फायदा  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  आप  बीच  में  क्यों  बोलते  हैं  ।  आप  लोगों  को

 किसी  को  भी  थोड़ा  सा  लिहाज  नहीं  आ  रहा  है  कि  लोग  हमको  क्या  कहेंगे  किस  तरह  से  कहेंगे  ।  आप

 यह  क्यों  नहीं  सोचते  कि  हम  किसलिए  भाये  आप  बात  कीजिए  लेकिन  एक  दफा  में  ही  पचास

 आदमी  खड़े  हो  जाते  मैं  इस  हाऊस  को  तभी  तक  चलाऊंगा  जब  तक  आप  ठीक  तरीके  से  बैठेंगे  ।

 वरना  मुझे  कोई  डाक्टर  ने  नहीं  बताया  है  कि  मैं  इस  तरह  से  बलाऊं  ।

 ]

 मैं  कार्यवाही  बन्द  कर  दूगा  |

 मैं  अपने  दोनों  कान  और  दोनों  आंखें  बन्द  कर  मैं  इस  तरह  की  भद्दी  चोजें  बर्दाश्त  नहीं

 करूगा  ।
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 ]

 यह  बहुत  बुरी  बात  इसका  हम  सब  पर  प्रभाव  पढ़ता  इसका  इस  महान  देश  की
 तांत्रिक  संस्थाओं  पर  प्रभाव  पड़ता  यह  हमें  शोभा  नहीं  देता  मेरी  आपरे  यही  अपील  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  क्यों  करें  ?

 मेरा  अगर  बस  चले  तो  मैं  फौरन  अजय  जी  की  तरफ  से  माफी  मांग  आप  न  माने  तो

 आपकी  मर्जी  ।

 मैं  न  तो  आपको  और  न  ही  उनकी  तानाशाही  चलने  दूगा  ।  किसी  भी  दबाव  के  सामने  महीं

 शुकूगा  ।

 यह  तो  आप  लोगों  पर  है  मैं  नहीं  कह  सकता  ।

 |

 थी  एय०  के०  एल०  भगत  :  उम  आपके  विचारों  तथा  भावनाओं  की  बहुत  क॒द्र  करते

 परन्तु  दुर्भाग्यवश  व्यवहार  अमू  रत  से  बुरा  अतः  मैं  इस  बतत  पर  जोर  देता  हूਂ  कि  प्रस्ताव
 रखा  जाये  ।  )

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  में  अपको  स्मरण  उराना  चाहता  हूਂ  कि  वर्ष  1977  में  उन्होंने  क्या  किया
 था  ।  वे  सभा  में  दो  महीने  तक  व्यवधान  डालते  रहे  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  अगर  आप  एक-दो  बोलना  चाहते  हैं  तो  मैं  अलाऊ  कर  लेकिन
 शान्ति  तो  तब  मैं  करूं

 ***

 भो  टी०  बशीर  ऐसी  ही  घटना  केरल  विधानसभा  में  हुई  थी  जहां  पर  एक  सदस्य
 को  निलंबित  किया  गया  था  और  ऐंसा  पश्चिम  बंगाल  विधानसभा  में  भी  हुआ  था  ।  )

 प्रो०  सघु  बंडवते  :  हम  आपकी  भावनाओं  से  सहमत  परन्तु  हम  आपको  यह  बताना
 चाहते  हैं  कि

 जब  मैं  और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  अपने  स्थानों  पर  बैठे  हुए  थे  तो  कुछ  माननीय  सदस्य
 कुछ  कागज  लाए  और  उनको  हमारी  मेज  पर  जोर  से  फैंक  दिया  |  इस  कुछ  भी  नहीं  कहा  ।

 )
 क्या  आपने  कल  देखा  था  जब  दो  सदस्य  यहां  आये  और  मेरी  मेज  वर  धमाके  से

 कागज  फैंक  गए  ?  क्या  आपने  यह  देखा  था  ?  क्या  आपने  कल  यह  देखा  था  जब  सत्ताख्ढ़  दल  के  दो
 सदस्य  हमारी  मेज  के  पास  आए  ओर  जोर  से  कागज  फैंक  गए  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  हमेशा  आप  लोगों  की  बात  सुना  करता  हूं  ।

 अभद्र  व्यवहार  की  मैंने  हमेशा  निन्दा  की  है  ।

 )

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  संसदीय  कायं  मंत्री  ने
 तव  इस  पर  आपत्ति  नहीं  की  ।  हमने  उन  सदस्यों  के

 कृत्य  को  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  जिन्होंने  मेज  पर  धमाके  से  कागज  फैंके

 झी  टी०  बशीर  :  पश्चिम  बंगाल  और  केरल  में  आपने  क्या  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  मैंने  सुन  लिया  ।  ओर  कुछ  कहना  है  तो  कहिए  ।

 ]

 श्रो  टीौ०  बशोर  :  इसी  बात  के  केरल  विधान  सभा  आपके  नेता  ने  वह  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  '  **  )

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  सत्तारूढ़  पक्ष  से  दो  सदस्य  हमारी  मेज  के  पास  आये  ।  क्या  आपने  उस  पर

 आपल्ि  की  ?  क्या  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भी  व्यक्त  द्वारा  किए  गए  ऐसे  अशोभनीय  व्यवहार  पर  मैं  हमेशा
 आपत्ति  करता  हू  ।  मैं  इस  पक्ष  और  उस  पक्ष  में  अन्तर  नहीं  करता--जो  भी  इसमें  शामिल  यह

 बुरी  बात  अब  में  इस  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 श्री  सेफुट्टीन  चौधरों  किस  नियम  के  अन्तगंत  ?  आपकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 आप  सत्तारूढ़  पक्ष  के  सदस्यों  के  बारे  में  क्यों  नहीं  बोलते  जिन्होंने  यहां  पर  मेज  पर  धमाके  से  कागज  दे

 मारे  ?  हमारी  क्यों  नहीं  सुनते  ?

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  जब  उन्होंने  कल  ऐसा  किया  तो  हमने  आपत्ति  नहीं  को  ।  वे  यहां  पर  भाए

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  वोट  करा  दूਂ  इसको  ***

 ]
 मेरे  पास  और  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।

 थ्री  सैफुदीन  चोधरो  :  आपके  द्वारा  प्रस्ताव  रखे  जाने  से  हमें  कुछ  कहना  है  ।  आप  हमें

 एक-एक  करके  बोलने  को  अमनुति  दे  सकते  हैं  ।
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 भी  सोमनाथ  चर््जी  प्रस्ताव  क्या  है  ?  हम  यहां  पर  इसे  नहीं  सुन  सके  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  समय  मेरे  सामने  रूलिग  पार्टी  का  यह  मोशन  है  कि  श्री  अजय  बिश्वाप
 ने  गड़बड़  की  उनको  सारो  टरमम  के  लिए  हाऊप्त  से  निकाल  दिया

 ]

 ही  सोमनाथ  चटरजो  :  कब  तक  निकाल  दिया  जाए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  रूलिग  पार्टी  की  तरफ  से  मोशन  है  कि  सज्न  के  शेष  दिनों  के  लिए

 ]
 वर्तमान  सत्र  की  शेष  अवधि  के  लिए

 निकाल  दिया  जाए  ।

 ]
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्री  भगत  द्वारा  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जाने  के  पश्चात्  मैंने  आपको

 एक  संशोधन  की  सूचना  दी

 श्री  बसुदेव  आचार्य  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बोलिये  आपकी  सबमिशन  क्या  है  ?

 श्री  टो०  बशोर  :  सभा  को  इसका  निर्णय  करना  चाहिए  ।

 थ्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  अभूतपूर्व  माननीय  सदस्य  द्वारा  खेद  प्रकट  किये  जाने  के  बावजूद
 उनको  निलम्बित  किया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  कर  सकता  ।

 थ्रो  बसुदेव  आचार्य  :  आपने  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  की  हैं  ।  उन्हें  इन  भावनाओं  के
 प्रति  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी  चाहिए  थी  ।

 श्री  टी०  बशोर  :  पश्चिम  बंगाल  में  क्या  हुआ  था  ?

 थरो  ए०  चाल्स  :  केरल  में  क्या  हुआ  था  ?

 थी  एच०के०  एल०
 भगत  :  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यह  एक  बहुत  अभूतप॒र्व

 घटना  आपको  उनके  जिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  )
 हा

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  आपकी  अनुमति  से  **
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  शांत  रहें  ।
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 मैं  करता  भापको  भी  टाइम

 ]
 मैं  आपको  समय  दू

 )
 प्रो०  मधु  दंडबते  :  माननीय  अध्यक्ष  सदन  की  गरिमा  को  बन”ये  रखने  के  लिए  आपने

 भावना  ब्यक्त  की  है  हम  उसका  पूर्णतया  समर्थन  करते  हमें  अपनी  बात  कहने
 दीजिये  ।  कृपया  सभा  में  शांति  बनाए  रखिए

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मिनिस्टर  साहब  को  भी  बुला  रहा  हूं  ।

 ]
 उनके  बाद  मैं  आपको  श्री  टी०  मैं  आपको  अभी  बुलाता  हू  ।

 थ्रौ  टी०  बशौर  :  मैं  समझता  हूਂ  कि  यह  कोई  चर्चा  किए  जाने  वाला  मुद्दा  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  आपको  अभी  बुलाऊंगा  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  मैं  दोनों  सदस्यों  को  ।  आराम  से  बात  करेंगे  ।  फिकर  मत
 करियेगा  ।

 ]
 भी  टी०  बच्ीर  :  मैं  बोलना  नहीं  चाहता  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  कोई  चर्चा  करने  का  विषय

 नहीं  सभा  सर्वोच्च  सभा  को  फँसला  करने  मंत्री  जी  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बुलाऊंगा  ।

 ]
 मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति

 ]

 मैं  आपको  अलाऊ  करूंगा  ।  श्री  सैफुद्दीन  गरम  मत  होओ  |

 ऊर्जा  मंत्रों  बसम्त  :  मैं  एक  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।
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 श्री  एस०  जयपाल  :  आप  पहले  ही  प्रो०  मधु  दंडवते  अनुमति  को  दे  चुके  हैं  ।

 प्रो०  मधु  वंडबते  :  आपकी  अनुमति  से  मुझे  बोलने  की  अनुमति  मिली  थी  ।  कृपया  मंत्री  जी  को
 बोलने  से  रोकिये  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  दो  मिनट  इसको  बन्द  करिये  ।

 मैं  आपको  अभी  बुलाता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  अध्यक्ष  जो  भावनाएं  आपने  व्यक्त  की  हैं  हम  उनका  स्वागत  करते

 हैं'*

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  बैठ  जाइये  ।  बोलिये  मत  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इजाजत  दू

 ]
 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मानतीय  अध्यक्ष  सदन  की  गरिमा  बनाए  रखने  के  लिए  आपने  जो

 भावनाएं  व्यक्त  की  हैं  हम  उसका  स्वागत  करते  मुझे  इसे  ओर  स्तृष्ट  करने  जैसा  कि

 मेरे  साथी  श्री  बिश्वास  ने  स्वयं  अपने  पत्र  में  स्पष्ट  कहा  है'**

 ]  ़
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यदि  बेठ  तो  ठीक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठहरिये  तो  सही  ।
 ५

 िनुषा

 मैं  काफी  पर्याप्त  समय  दू  गा  ।

 ५

 ब्रो०  सधु  दंडबते  :  इस  सदन  जिसको  वह  अनुमति  देते  हैं  हम  बह  कभी  नहीं  बोलते  ।  हम
 अपनी  इृस्छा  से  बोलते  हैं  स्पष्ट  रूप  से  बताया  जाता  हैकि  यदि  400  व्यक्ति

 भी  बिल्लाएं  तोभीवे  मेटी  अजाज  को  नहीं  दवा  सकते  ।  क्या  आप  मेरी  बात  को

 सुनेंगे  ?
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 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  हमेशा  सुनता  हू

 ्णणणणा

 प्रो०  मथ  दंडवते  :  क्या  आप  मेरी  बात  सुन  रहे  हैं  या  प्रो०  दिवारी  की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  अगर  आप  दो  मिनट  बैठ  तो  मैं  आपको  भी  बुला  लू

 मैं  आपको  अनुमति  नहीं  मैं  आपको  बुलाऊंगा  परन्तु  इस  तरह  से  नहीं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दो  मिनट  बैठ  मैं  इनके  बाद  आपको  भी  बुला  लू  गा  ॥

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  हर  बार  मुझे  शुरू  से  ही  कहनी  पड़ती  है  ।

 अध्यक्ष  सदन  की  गरिमा  के  बारे  में  आपने  जो  भावनायें  व्यक्त  की  मैं  उनका  स्वागत

 करता  हु  ।  जैसताकि  सदन  की  गरिमा  के  लिए  कुछ  भानदण्ड  हैं  उसी  तरह  से  जब  इसकी  गरिमा

 भंग  होती  है  तो  इस  बारे  में  भी  कुछ  परिपाटियां  बहुत  से  ऐसे  उदाहरण  हैं  जबकि  आवेश
 में  पिछले  कुछ  वर्षों  में

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बेठ  जाइये  ।

 )

 ]
 प्रो०  मधु  बंडवते  :  यदि  मैं  ने  कुछ  असंसदीय  बात  कहीं  हो  तो  कृपा  उसे  कार्यवाही-बृत्तान्त  से

 निकाल  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  सदन  की  गरिमा  के  लिए  कतिपत  परम्परायें  कभी-रुभी  आवेश  और

 गहमा-गहमी  में  यदि  कुछ  बात  हो  जाती  है  और  यहां  तक  कि  सदन  की  गरिमा  भंग  होती  है  तो  उस

 स्थिति  में  सदन  की  कतिपय  परम्परायें  तथा  परिपाटियां  हैं  ।  कुछ  ऐसे  भी  अवसर  आये  जब  सदस्य

 अपने  स्थान  से  उठकर  लोक-सभा  अध्यक्षपीठ  तक  गए  और  माइक्रोफोन  पर  कब्जा  कर  लिया  ।  विरोधी

 पक्ष  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  सम्बन्धित  सदस्य  ने  खेद  प्रकट  किया  तथा  माफी  मांगी  और

 उसके  पश्चात  अध्यक्ष  ने  स्वयं  कद्दा  कि  कि  आवेश  में  सदस्य  ने  ऐसा  किया  परल्तु  मैं  आपको

 ९  मैं  आपको  एक  नहीं  अनेकों  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  आपको  याद  होगा  कि  सत्तारुढ़

 पक्ष  के  दो  सदस्य  की  फोटो  कापी  लेकर  भ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  और  मेरे  पास  भाये
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 प्रो०  मधु  बंडवले  :  मैंने  सदन  से  अपीलਂ  शब्द  का  प्रयोग  किया

 थी  भागवत  झा  आजाव  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूगा  कि  थे  हमारी  बात  को

 सुने  कि  हमें  क्या  कहना  माफी  दिये  जाने  के  लिए  वे  जो  हमें  धमकी  दे  रहे  हैं  हम  उससे  डरने
 वाले  नहीं  हैं--मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रो०  दण्डवते  ने  आपकी  प्रशंसा  की  और  ठसके  समर्थन  में  अपने

 विचार  व्यक्त  किये  ।  मैं  इसका  भी  समर्थन  करता  आपने  भी  उन्हें  बधाई  दी  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  आपको  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  भागवत  झा  मैं  एक  पंक्ति  उद्धृत  करता

 रूपं  अहो

 मुझे  यह  पंक्ति  याद  आ  रही  है  ।  परन्तु  महोदय  मुझे  यह  भी  याद  है

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइये

 ]

 थो  भागवत  झा  आजाव  :  मुझे  डा०  जेक्याल  तथा  श्री  हिडे  कों  याद  आ  रही  है  जोकि  दिन  में
 तो  बहुत  ही  अच्छी  भली  वातें  करते  थे  परन्तु  रात  में  इसके  एकदम  यहां  प्रोफेसर  हैं  जोकि
 लोकतांत्रिक  सिद्धांतों  की  बात  करते  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  की  बात  करते  हैं  लकिन  स्वयं  सेकड़ों  बार
 इन  परम्पराओं  को  तोड़ते  हैं  । कल  इनकी  भावनाओं  का  क्या  हुआ  था  जब  आप  कह  रहे  थे*  **

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  बात  करने  दो  ।  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 ]

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  हम  यह  कठोर  सजा  नहीं  देना  चाहते  थे  परन्तु

 जी  प्रधानमंत्री  जो  हमारे  नेता  हम  आपकी  तरह  नही  हैं  जोकि  अपने  नेता  की  परवाह
 न  करें'*  बढ़ती  हुई  हिसा  को  देखते  हुए  मेरा  मतलब  है  कि  कल  जो  छीना-झपटी
 वाली  हिंसा  यहां  इसके  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  सदस्यों

 को  कठोरतम  दंड  दिया  जाना  चाहिए
 जैसाकि  केरल  तथा  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभाओं  में  किया  गया  था  ।  अतः  महोदय  हम  इस  सुझाव
 को  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  हैं  ।  इस  प्रस्ताव  को  सदन  में  मतदान  के  लिए  रखा

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  कल  जो  कुछ  हुआ  उसके  लिए  हम  वास्तव  में  शर्भिन्दा
 सारा  देश  हमें  और  सदन  में  हमारे  अनुशासनहीन  व्यवहार  को  देख  रहा  इस  प्रभुसत्ता  सम्पन्न
 सदन  को  जोकि  भारत  की  जनता  का  प्रतितिधित्व  करता  इतने  हल्के  ढंग  से  लिया  जा  रहा  है  तथा
 सभी  मापदंडों  तथा  सिद्धांतों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  सबसे  महत्वपूर्ण  था  संगठित  रूप  में  ऐसा
 करना  तथा  हमें  इसे

 संगठिन  रूप  में  यह  प्रयास  किया  गया  था  कि  संसद  की  कार्यबाही  में  इ्कावट  आये  तथा  लोगों

 को  यह  बताया  जा  सके  कि  सदन  में  कार्यवाही  न  की  जा  सके  ।  मेरा  कहना  है  कि  सदस्यों  का  यह
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 वतन

 अपमानजनक  व्यवद्वार  उसी  समय  की  बात  नहीं  थी  ।  संसद  के  बाहर  क्या  हो  रहा  है  ?  देश  में  चारों
 तरफ  मनगढंत  और  झूठे  आरोप  लगाये  जा  रहे  हैं  तथा  इसी  गलत  जानकारी  पर  सदन  में  चर्चा  किये

 जाने  का  भ्रयास  किया  जा  रहा  हम  कहना  चाहते  हैं  कि जब  तक  आप  उनके  सुझावों  को

 मानेਂ  *  *

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  बीच  में  बोलेंगे  तो  गड़बड़ी  होगी  ।

 )

 [  प्रनुवाद ]
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  वे  सदन  को  कारयंवादी  शांतिपूर्वक  नहीं  चलने  देंगे  ।  मेरा  कहना

 है  कि  सदस्य  का  व्यवहार  भी  इसमें  बाधक  इसलिए  मैं  कहू  जैसाकि  मेरे  वरिष्ठ

 साथी  ने  कहा  कि  जब  प्रो०  दंडवते  यहां  पर  लोकतंत्र  की  बात  करते  तो  हमें  दंडवते  जी  से  यहां
 लोकतंत्र  पर  भाषण  नहीं  सुनना

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बीच  में  क्यों  बोल  रहे  हो  ।

 ]

 कृपया  बैठ  जाइये  ।  मैंने  आपको  बोलने  के  लिए  नहीं  कहा  है  ।  कृपया  अब  बैठ  जाइये  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  भ्री  दंडवते  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  पिछले  जञन्र  में

 यानी  कि  सातवीं  लोकसभा  में  जब  वह  सदन  में  रिवाल्वर  लाये  थे  तो  यह  कोई  ऐसा  कार्य  नहीं  था  जो

 तत्काल  किया  गया  हो  ।  थह  तो  पहले  से  ही  सुविचारित  योजना  थी  कि  वह  रिवाल्वर

 लाये  और  उसे  सदन  भ  घुमाथा  ।  हमें  श्री  दंडवते  को  वह  भूमिका  याद

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  क्यों  बोल  रहे  बंठ  जाइये  ।  मुझे  अपना  काम  करने

 दीजिए  )

 |

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  हमारा  कहना  यह  है  कि  सदन  की  प्रतिष्ठा  को

 बनाये  रखने  सुरक्षित  रखन  ओर  इसकी  सावंभोमिकता  के  सरक्षणके  लोगों  में  विश्वात॒  पैदा

 करने  के  लिए  कि  देश  में  संसदीय  लोकतंत्र  कायम  हमें  इस  गलती  करने  वाले  व्यक्ति  को  कठोरतम

 दंड  दिया  जाता  चाहिए  ।

 ओर  बिनेश  स्वासो  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  जो  कुछ  कह  रहा  हु  वह  सत्तारूढ़

 दल  के  सदस्यों  को  बाध्य  करने  के  लिए  नही  कह  रहा  मैं  यह  निवेदन  इसलिए  कर  रहा  हू  कि

 यह  रिकाई  में  भा  यह  सत्तारूढ़  दल  पर  निर्भर  है  कि  वह  इसे  स्वीकार  करे  या  न  करे  |  मैं  यह

 स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  कल  श्री  अजय  विश्वास  जी  ने  जो  किया  मैं  उसका  अनुमोदन  नहीं

 करता  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्पूणं  था  ।  लेकिन  प्रश्त  वही  बना  हुआ  है  कि  सजा  क्या  होनी  चाहिए  ?
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 मेरे  तित्र  ने  केरल  तथा  पश्चिम  बंगाल  विधान-सभा  का  हवाला  दिया  मैं  नहीं  समझता  कि  इस
 सभा  को  केरल  तथा  पश्चिम  बंगाल  विधान-सभा  का  अनुसरण  संसद  को  मार्गं-दर्शन  के  लिए

 ऑफ  कामन्सਂ  का  उदाहरण  लेना

 अध्यक्ष  महोबय  :  सारी  बातों  के  लिए  चाहता  न  कि  इसी  के  लिए  आप  देखें  ।

 ]
 थी  विनेश  गोस्वाप्ती  :  ऑफ  कामन्सਂ  में  जब  कभी  सदस्य  ने  क्षमा  याचना

 )

 |

 एक  साननोय  सदस्य  :  माननीय  सदस्य  सदन  का  समय  बर्बाद  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  आराम  से  बैठिए  |  जो  मैं  कर  रहा  ठोक  कर  रहा  हू  ।

 )

 ]

 श्रो  विनेश  गोस्वामी  :  ऑफ  कामन्सਂ  में  कई  अवसर  ऐसे  भी  आये  जब

 पाई  की  नौबत  आ  गई  ।  इतने  पर  भी  जब  सदस्य  ने  खेद  प्रकट  कर  दिया  तो  गलती  मानी***

 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  व्याख्या  के  प्रश्न  पर'**  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नही  है  )

 े
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइये  तिवारी  जी  ।

 ]  है
 अध्यक्ष  सहोदय  :  केपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइये  ।

 ु
 अध्यक्ष  महोवय  :  बैठ  जाइये  ।

 )

 ॥
 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मैं  आपको  इजाजत  नहीं  दे  रहा  हू  ॥

 198



 सदस्य  का  निलम्बन  29  1987

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमती  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  *

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आप  सदन  की  अवमानना  नहीं  कर  सकते  ।

 थी  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  सदन  हमेशा  कृपालु  रहा  है  जब  कभी
 भी  किसी  सदस्य  ने  क्षमा  याचना  की  हो  और  विशेष  रूप  से  तब  जब  माननीय  अध्यक्ष  ने  कहा  हो  कि

 इस  तरह  के  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।  परन्तु  इसको  रह  या  अस्वोकार  किए  जाने  से
 अध्यक्षपीठ  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  की  प्रतिष्ठा  कम  हो  जाएगी  इसलिए  मेरा  कहना
 यह  है  कि  क्षमा-याचता  किए  जाने  की  वजह  से  किसी  भी  तरह  की  कायंवाही  नहीं  की  जानी  चाहिए
 यद्यपि  हम  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा  किए  गए  काये  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  मेरे  माननीय  सहयोगी  श्री  भागवत  क्षा  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसमें

 केवल  इतना  ही  जोड़ना  चाहता  हूं  कि'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  एलाउ  किया  था  ।  सबसे  पहले  आप  ही  को  एलाउ  था  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  करू गा  ।  आई-विल-एलाउन्यू  ।

 अध्यक्ष  महोयद  :  एक  को  कर  सारों  को  नहों  कर  सकता  हू  ।

 ]
 थ्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  दलीय  मामला  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  यह  कोई  दलगत  मामला  नहीं  है  ।

 मैं  सारों  को  एलाउ  नहीं  कर  सकता  हू  ।

 )
 श्री  सोमताथ  चटर्जो  :  मैं  आपके  अधिकारों  को  चुनौती  नहीं  ।  वे  आपके  अधिकारों  और

 नाओं  को  चुनौती  दे  रहे  मैं  ऐसा  नहीं  करने  जा  रहा  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आप  भी  ऐसा  ही  कर  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  संझुदीत  चोअरी  :  आपको  बुवाना  पड़ेगा  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सदन  के  नेता  कहां  एक  सदस्य  के  साथ  इस  तरह  का  व्यवहार
 किया  जा  रहा  है

 श्री  वसन्त  साठे  :  जब  माननीय  प्रो०  मनु  दंडवते  और  उनके  कुछ  सहयोगी  सत्ता  पक्ष  में  यह
 सदन  को  कभी  नहीं  भूल  खासतोर  पर  उस  घटना  को  जिसमें  चौथी  लोक  सभा  के  तथाकथित
 विशेषाधिकार  हनन  क॑  लिए  इस  सभा  के  एक  निर्वाचित  सदस्य  और  भूतपूव॑  प्रधानमंत्री  की  न  केवल
 निन्दा  की  गई'**

 प्रो०  म  ध्  दंडवते  :  किसी  तरह  कोई  खेद  प्रकट  नहीं  किया  गया  था  ।

 भी  वसम्त  साठे  :  परन्तु  उन्हें  भी  बेचेनी  हुई
 किसी  तरह  का  दोष  साबित  नहीं  हुआ  था  ।  फिर  चू  कि  वे  बहुमत  में  उन्होंने  सदस्य  को

 सदन  से  निष्कासित  कर  दिया  ।

 मधु  दंड्यते  वया  श्रीमती  गांधी  ने  खेद  प्रकट  किया

 श्री  बसन्त  साठे  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  वर्योंकि  उन्होंने  कोई  अपराध  नहीं  किया  वह
 किस  तरह  का  खेद  प्रकट  कर  सकती  थीं  ?

 श्री  संफुदोन  चौधरी  :  वया  आपको  खेद  व्यकत  करने  का  अर्थ  मालूम  है  ?

 श्री  बसनन््त  साठे  :  मैं  जानता  हू  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उन्होंने  लोक  सभा  की  कार्यवाही  में  फेर-बदल  किया  था  ।

 भरी  बन्सत  जी  नहीं  ।

 वास्तव  में  श्री  शंकरानन्द  विशेषाधिकार  समिति  के  सदरय  ऐसा  बताया  गया  कि

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उन्होंने  एक  टिप्पण  भेजा

 श्री  बसनन््त  साठे  :  आज  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  हम  सदन  की  गरिमा  तथा  सम्मान  को  बनाये  रखना

 चाहते  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  लगता  तो  नहीं  ।

 )
 श्री  बसम्त  साठे  :  गलतो  हमेशा  हो  सकती  परन्तु  जानबुझवार  की  गई  गलती  को  माफ

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  यदि  आप  इस  तरह  की  शरारत  को  म।फ  कर  देंगे  तो  इन  गलतियों  का  कोई
 अन्त  नहीं  होगा  ।  इसलिए  हमें  गलतियां  किये  जाने  की  प्रवृत्ति  को  कठोरता  से  रोकना  चाधिए  ।  हम  पूरी
 उदारता  के  साथ  यह  कह  रहे  हैं'''**ਂ  )

 हम  यहां  पर  जनता  के  प्रतिनिधि  हम  जनता  के  विचारों  को  जानते  मेरा  आपसे

 रोध  क्योंकि  गलती  जानबूझ  कर  की  गई  थी---एक  आदमी  मंत्री  तक  जाता  है  उसके  हाथ  से
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 गज  छीन  कर  उन्हें  फाड़ता  है  तथा  फिर  उन  कागजों  को  फेंक  देता  है--क्या  इसे  आप  गलती  कहेंगे  ?
 यह  जानबूझकर  कौ  गई  शरारत  है  ।  यदि  आप  वास्तव  में  सदन  की  गरिमा  और  सम्मान  नाए
 रखना  चाहते  हैं  तो  इन  शरारतों  को  सप्राप्त  करना  होगा  और  इसलिए  सम्पूर्ण  सत्र  के लिए  [  निष्कासित
 करने  हेतु  यह  संकल्प  लाया  गया  है  ।  इस  सदस्य  को  अबश्य  ही निलम्बित  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  यह  बहुत  ही  दर्भाग्यपर्ण  बात  है  कि  बिना  शर्त  खेद
 प्रकट  करने  के  बावजूद  भी  प्रस्ताव  लाया  गया  है  ।  मैं  आपको  सुझाव  द'गा  कि  इस  प्रस्ताव  को  मतदान
 के  लिए  सदन  में  रखने  से  पहले  आप  कृपा  कर  थोड़ी  देर  के  लिए  सदन  को  स्थगित  कर  दें  |

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 झी०  सी०  साधव  रेड्डी  कक्ष  में  जाकर  नेताओं  से  बात  करिये  और  तत्पश्चात्  निर्णय

 ]
 को  नारायण  चोबे  :  अब  क्यों  घबड़ाते  हो  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  विरोधी  :  पक्ष  को  पाठ  पढ़ाना--सरकार  का  उद्दश्य  है  ?  जैसाकि

 उन्होंने  कहा  कि  यह  शाव्दिक  हिसा  है  और  वे  हमें  पाठ  पढ़ाना  चाहते  हैं  तो  मैं  उससे  कह ूगा  कि  अकेले
 वे  ही  सदस्य  नहीं  हैं  ।  इस  सत्र  की  समाप्ति  से  पहले  सदन  बे  सभी  विरोधी  पक्ष  के  सद्म्यों  को
 सित  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  प्रो०  मधु  श्री  दिनेश  गोस्वामी  अन्य  सदस्यगण  के  प्रति

 पूर्ण  सम्मान  और  क्षमा  याचना  के  साथ  तथा  श्री  अजय-विश्वास  के  प्रति  प्रेम  की  भावना  के  साथ  मैं

 अत्यधिक  विनम्नता  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कुछ  कहा  जा  रहा  है--कटोर  शब्द  कहने  के

 लिए  मैं  माफी  चाहता  हूं--वह  मात्र  मगरमच्छ  के  आंसू  हैं  ।

 शी  नारायण  चोबे  :  जैसाकि  आप  हमेशा  करते  हैं

 शी  एच०के०एल०  भगत  :  यह  मगरमच्छी  आंसू  बहाना  है  |

 सबसे  पहले  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  जो  सदस्य  अपनी  इच्छा  से  सदन  के  बीच  में  आये

 उनके  प्रति  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  आपके  अधिकारों  की  अवहेलना  की  गई  है  ।  फिर  ये

 मगरमच्छी  आंसू  बहाए  जा  रहे  इन्हीं  माननीय  सदस्यों  ने आपके  अधिकारों  की  अवज्ञा  की  इनमें
 से  कुछ  सदस्य  जो  अभी  बोल  रहे  हैं  उन्होंने  आपके  अधिकारों  की  अवज्ञा  की  आपकी  भावनाओं  और
 अधिकारों  के  प्रति  वे  क्या  सम्मान  रखते  हैं  ?  यह  हमें  मालूम  वे  मगरमच्छी  आंसू  बहा  रहे

 दरी  बात  में  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  सारी  बात  अभूतपूर्व  वे  उनके  व्यवहार  की  निःदा
 करने  में  हमारा  साथ  क्यों  नहीं  देते  ?  यदि  वे  उनके  द्वारा  किये  गये  काये  को  निन््दा  नहीं  करते  तो  हम
 उनके  लिए  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  आपने  हमारे  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  के  अनुरूप
 सदस्य  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  तो  मैं  समझता  कि  आप  अन्याय  कर  रहे  इसलिए  मेरा

 अनुरोध  है  कि  प्रस्ताव  को  सदन  में  मतबान  क॑  लिए  रखा

 761



 7  1909  सदस्य  का  निलम्धम

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रस्ताव  पर  प्रो०  मधु  दंडवते  द्वारा  एक  संशोधन  रखा  गया

 )

 नी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कल  आपने  दुर्व्यवहार  किया  था  और  आज  उसी  तरह  का

 व्यवहार  कर  रहे  आप  अपनी  सीमा  से  बाहर  जा  रहे  कृपया  ऐसा  मत  इससे  देश  में

 लोकतंत्र  की  नींव  पर  बुरा  प्रभाव  पड़े

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मधु  बंडवते  द्वारा  दिया  गया  संशोधन  है  ।  यह  इस  प्रकार

 “28-7-1987  को  सभा  में  हुई  घटना  के  संबंध  में  श्रीएच०  के०  एल०  भगत  द्वारा

 प्रस्तुन  किए  गए  प्रस्ताव  में  मैं  निम्नलिखित  संशोधन  की  सूचना  देता  हू  ।”

 अजय  विश्वास  के  निलम्बन  संबंधी  उल्लेख  का  लोप  किया  जाये  ।”

 और  निम्नलिखित  पैरा  जोड़ा  जाये  :--

 “28  1987  को  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा  उनके  व्यवहार  के  बारे  में  खेद  प्रकट

 किये  जाने  को  दृष्टिगत  रखते  सभा  इस  मामले  को  समाप्त  हुआ  समझती  है  ।”

 प्रो०  मधु  दंडवते  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  मैं  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 28-7-1987  को  सभा  में  हुई  घटना  के  संबंध  में  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्ताव

 अजय  विश्वास  के  निलम्बन  संबंधी  उल्लेख  का  लोप  किया  जाए  ।

 और  निम्नलिखित  पैरा  जोड़ा  जाये  :

 “28  1987  को  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा  उनके  व्यवहार  के  बारे  में  खेद  प्रकट

 किए  जाने  को  दृष्टिगत  रखते  सभा  इस  मामले  को  समाप्त  हुआ  समझती  है  ।”

 मैं  संसदीय  कार्य  मंत्री  स ेअपील  करता  हूਂ  कि  वे  सद्भावनापू्वंक  कृपया  इस  संशोधन  को  स्वी

 कार  करें  ।  यह  कोई  धमकी  नहीं  अपितु  अपील  है  |  याद  रखिये  कि  यह  भविष्य  में  एक  मिसाल  का

 काम

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ४१8-7-1987  को  सभा  में  हुई  घटना  के  संबंध  में  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  द्वारा

 |

 प्रस्तुत  किए  प्रस्ताव

 अजय  विश्वास  के  निलम्बन  संबंधी  उल्लेख  किया  जाए  ।”

 और  निम्नलिखित  पैरा  जोड़ा  जाये  :

 “28  1987  को  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा  उनके  ब्यवहार  के  बारे  में  खेद  प्रकट

 किये  जाने  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सभा  इस  मामले  को  समाप्त  हुआ  समझती  है  ।”

 ट्रक
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 दीर्घाएं  खाली  कर  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  दीर्घाएं  खाली  हो  गई  अब  मैं  संशोधन  को  मतदान  के  लिए  रखु  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थिति  यह  है  कि  श्री  एच०  के०  एल»  भगत  द्वारा  सभा  में  28-7-87
 को  हुई  घटना  के  संबंध  में  दिए  गए  प्रस्ताव  में  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  एक  संशोधन  की  सूचना  दी  मैं  अब

 इस  संशोधन  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 )
 झो  बसंत  साठे  :  क्या  आप  पहले  प्रो०  मधु  दंवडते  के  संशोधन  को  मतदान  के  लिए  रख  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैं  कह  रहा  श्रीमत्  ।

 )

 अध्लक्ष  महोदय  :  श्री  वप्ंत  आपने  शेरी  बात  नहीं  सुनी  ।  मैंने  कहा  था  कि  मैं  प्रो*  मधु
 दंडवते  के  संशोधन  को  मतदान  हेतु  रख  रहा  हूं  क्योंकि  पहले  हमें  संशोधन  पर  कायंवाई  पूरी  करनी

 होगी  ।  उसके  बाद  हमें  मुख्य  प्रस्ताव  को  मतदान  हेतु  रखना  मैं  प्रो०  मध्यू  दंडवते  के
 संशोधन  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  हेतु  रख  रहा  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 “28-7-87  को  सभा  में  हुई  घटना  के  संबंध  में  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  प्रस्ताव

 अजय  विश्वास  के  निलम्बन  संबंधी  उल्लेख  का  लोप  किया  जाए  ।/

 तथा  निम्नलिखित  पैरा  जोड़ा  जाए  :

 “28  1987  को  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा  उनके  व्यवहार  के  बारे  में  खेद  प्रकट
 किए  जाने  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सभा  इस  मामले  को  समाप्त  हुआ  समझती  है  ।”

 लोक  समा  में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 12,00  भध्याह्

 मत  विभीजन  संख्या  -  ।

 पक्ष  में

 श्री  पी०  श्री  सांभाजोराव

 अब्दुल  श्री  कल्पना  ढा०  टी०

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  *किन्दर  श्री
 श्री  सैफुद्दीत  श्री  सुरेश

 श्री  वसुदेव  श्री  मोहम्मद  महफ़ूज  अली

 शालती  से  पक्ष  में  मतदान  किया  ।  हु
 ्

 178



 7  1909

 श्री  मेवा  सिंह
 श्री  इन्द्रजीत

 श्री  दिनेश

 श्री  सोमनाथ

 बिन्ता  डा०

 श्री  सैफुद्दीन

 श्री  एच०  ए०
 श्री  भद्र  श्वर

 श्री  पीयूष
 श्री  वी०

 श्री  थम्पन

 प्रो०  मधु
 श्री  अमल

 श्री  रेणुपद

 डा०  ए०  के०

 श्री  डो०  बी०

 श्री  आनन्द

 भो  पी०

 श्री  जी०एम  ०

 श्री  पलास

 श्री  अजय

 अबूटा  सरदार

 श्रीमती  डी०  के०

 श्री  श्रीराम  मूर्ति
 श्री  जी०

 श्री  सनत  कुम

 मसदुल  हुर्सन,श्री  सेयद

 श्री  चित्त

 श्री  विजय  कुमार

 सदस्य  का  निलम्बन

 श्रीमती  गीता

 श्री  विजय  कुमार
 श्री  एन०  वेंकट

 श्री  विजय  कुमार
 श्री  डा०  सुधीर

 श्री  अमर

 श्री  ९०  जे०  वी०  बी०  महेश्वर
 डा०  जोी०  विजयरामा

 श्री  श्रीहरि
 श्री  बाजूबन

 श्री  ई०  अय्यप्पू

 रेई
 रा  रे  Wace

 श्री  क०  रामचन्द्र

 श्री  सी०  जंगा

 श्री  डी०  एन०

 श्री  बंजवाड़ा  पपी

 श्री  मानिक

 श्री  बी०  एन०

 श्री  एम०  रघुमा

 भरी  सी०  माधव

 श्री  एस०  जयपाल

 डा०  वी०

 संयद

 श्री  अजित  कुमार

 श्री  गदाधर

 श्री  इब्राहिम  सुलेमान

 श्री  कटूरी  नारायण

 हननान  थी

 अ*गलती  से  पक्ष  में  मतदान  किया  ।
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 ror 5  अऑल्चऋज-+-+  ८:

 अंजे  श्रीमती  मनेम्मा

 श्री  जियाउरं  हमान

 अख्तर  श्री

 श्री  जय  प्रकाश

 श्री  आर  धनुषकोडी

 ढडा०  के०  जी०

 अब्दुल  भी

 श्री  के०  जे०

 मजुन  श्री

 श्री  एम०

 श्री

 श्रीमती  आबिदा

 श्री  सरफराज

 श्री  भागवत  झा

 भानन्द  श्रो

 श्रीमती  सुमति

 श्री  फ्रंक

 श्री  पी०  ए०

 श्री  बीरेन  सिंह

 श्री  भरत  कुमार

 भोडेया  श्री  चनेया

 भी  सुल्तान  सलाउद्दीन  )
 श्री

 कमला  कुमारी

 श्री  अरविंद  तुलसीराम

 श्री  गुरुदास
 प्रो०  मिजिनलंग

 श्री  मोहसिता

 श्री  पृथ्वी  चन्द

 कुंवर  श्री

 जिपक्ष  सें

 29  1987

 श्री  गंगाधर  एस०
 श्री  मारिस

 श्री  के०

 कुप्पुस्वामी  ,  श्री  सी०  के ०
 श्री  पी०  आर०

 प्रो०  पी०  जे०
 अ्करता  अबकी  अज्येचा

 वि  बी  पि  हु शत्रा  अजाज

 श्री  पी०

 केयर  पता  श्यो कैयुर  श्री

 eat,  7,  खां, श्री असलम  ७&।र

 श्रीमती  शोला

 श्री  जगन्नाथ

 कृष्ण  श्री  एस०

 कृष्ण  श्री

 श्रीमती  केशरबाई

 श्री  निमंल

 श्री  असलम  शेर

 श्री  खुर्शोद  आलम

 श्री  जुल्फि!'र  अली

 श्री  रहोम

 श्री  राम  श्रेष्ठ

 श्री
 बी०  वे

 श्री

 श्री
 वी

 श्री  सी०  डी०

 श्री  उद  यर्सिह राव

 श्री मानिकराव श्री जनक राज श्रीमती प्रभावती
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 डा०  फूलरेणु

 थी

 श्री  गिरिधर

 श्री  जी०  बी०

 श्री  एच०  एन०  नन्जे

 श्री  एस०  जी०

 भी  एम०  वाई०

 घ्

 ध्

 घोषाल  बरी  आवक

 श्री  नरेश  चन्द्र

 श्रीमती  विद्यावती

 इ->कऋिप्या  कक  जी  कक  कण
 0  2.  9  4  9  5  Al  $  |  |  Vo

 चन्द्रशेश्व  श्री  टी०  वी०

 चन्द्र  श  श्रीमती

 जद  परी  करर शत्रा  भशाक  शकरराव

 श्रीमती  प्र  मलाबाई

 श्री  ए०

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  कमल

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनीखान

 जगत  डा०  एस०

 जगन्नाथ  श्री

 जयदीप  श्री

 जय  श्री  ए०

 *गलती  से  विपक्ष  में  मतदान  किया  ।

 सर्देस्यं  का  निलम्बनं

 श्री  खेलन  राम

 श्री  कमोदीलाल

 जितेन्द्र  श्री

 श्री  आर०

 जुझार  श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 जेनुल  श्री

 श्री  एम०  एल०
 श्री  जगदीश

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  सी०  पी०
 श्री  सोमजी

 भाई

 श्रो  राधाकांत

 श्री  एन०

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  एस«»

 तपेश्वर  श्री

 श्री  एम०

 कुमारी  डी०  के०

 तारिक  श्री

 श्री  साइमन

 तिलकध

 प्रो०  के०  के०

 श्रीमती  ऊषा  रानी

 ढा०  चन्द्र  शेखर

 श्रीमती  चस्दा

 प्रो०  के०  वी०

 श्री  पी०  के०

 188  :



 सदस्य  का  निलम्बनं

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  हुसेन

 दलबीर  श्री

 दलबोर  चौधरी

 श्री  अजीत  सिह

 श्री  अनादि  चरण

 श्री  बिपिनपाल

 श्री  सुदर्शन

 दिग्विजय  श्री

 श्री  शरद

 श्रोमती  शीला

 श्री  भीष्म  देव

 श्री  सन््तोष  मोहन

 श्री  मुरली

 श्री  बी०

 प्रो०  चन्द्र  भानु
 श्री  शांति

 श्री  के०  आर  ०

 नवल  श्रीमती  सुन्द  रवती
 श्री  पी०

 श्री  जी०  देवराय

 श्री  शांताराम

 श्री  डी०  के०

 श्री  के०  आर०

 श्री  रामेश्वर

 श्री  चन्द्र  मोहन  धिह

 श्री  अरविन्द

 श्री  ए०  के०

 श्री  क्रृष्ण  चन्द्र

 पकी२र  श्री  ई०  एस०  एम०
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 श्री  जगन्नाथ

 श्रीमती  जयन्ती

 श्री  अहमद  एम०

 श्री  यू०  ए५

 श्री  मोहन  भाई

 श्री  राम  पूजन
 प्रो०  नारायण  चंद

 श्री  बालासाहिब

 श्री  सत्यनारायण

 श्री  मदन

 श्री  मनोज

 श्री  प्रकाश  बी०

 श्री  बालासाहेब  विखे

 श्री  यशवन्त  राव  गडाख

 श्री  वी रेन्द्र
 ६.  a

 श्री  शिवराज  बी०

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  श्रीबल्लभ

 श्री  केशवराव

 श्री  राम  भगत

 श्री  जनादंन

 श्री  बककम

 श्री  बनवारी  लाल

 पुष्पा  कुमारी

 पूरन  श्री

 डा०  पी०  वल्लल

 श्री  शांताराम

 प्रकाश  श्री

 श्री  के०  एन०
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 श्री  के  ०

 श्री  ओस्कर

 श्री  एडुआर्डो
 भरी  प्रताप  सिंह

 कुमारी  ममता

 श्री  पलास

 श्री  एल०

 श्री  टी  ०

 श्री  जी०  एस०
 श्रीमती

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी
 श्रीमती  वेजयन्तीमाला

 श्री  अजय

 श्री

 वीरेन्द्र  राव

 वीरेन्द्र  श्री

 श्री  नरेन्द्र

 श्री  सुजान  सिंह

 सरदार

 श्री  बनवारी  लाल

 श्री  डूमर  लाल

 श्री  बालकवि

 श्री  मनोरंजन

 श्री  एच०  क०  एल

 भगत  जा  बा०्आर०
 ध्॒  4५

 भरत  श्री

 भार
 श्री  परसराम

 श्री  हरेन
 श्री  दिलोप  सिंह

 श्री  आर  एम०

 श्री  एस०  एस०

 सदस्य  का  निलम्बत

 श्री  प्रताप  राव  बी०

 श्री  नरसिंह

 सिंह  श्रीमती

 श्री  धर्मपाल  सिंह

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  वृजमोहन
 श्री  वाई०  एस०

 महावीर  श्री

 मद्रा  श्री  एम०
 है  ्  चर  श्

 माधुरो  श्रामता

 मानवेन्द्र  श्री

 श्री  मुरलीधर
 श्री

 श्री  उमाकांत

 श्री  जी०  एस०
 बरी  Grorra. at  तित्यानन्द

 श्री  राम  नगीना

 श्री  श्रीपति

 डा०  प्रभात  कमार

 मीरा  श्रीमती

 श्री  आनन्द  गोपाल

 मुत्त
 श्री  विलास

 An  की  ६६
 लि

 प्रो०  रामकृष्ण

 श्री  के०

 यशपाल  भरी

 श्री  आर०  एन०

 श्री  डी०  पी०

 श्री  बलराम  सिंह
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 सदस्य  का  निलम्बन

 और  राम  सिह
 श्री  ए्याम  लाल

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद

 श्री  केਂ  एच०

 रघुराज  चौधरी

 रणवीर  श्री
 रु

 श्री  भोला

 राज  करन  श्री

 डा०  गौरी  शंकर

 डा०  वी०

 श्री  उत्तम

 श्री  राम  रतन

 श्री  रामस्वरूप  .

 राम  अवध  श्री

 श्री  मुल्लापल्ली
 राम  श्री

 राम  श्री

 रामपाल  श्री

 राममूर्ति  ,  श्री  के०

 श्री  आई०  रामा

 श्री  राज  कुमार

 श्री  के०  एस०
 श्री  जे०  चोक्का

 श्री  जे०  वेंगल
 श्री  वी

 श्री  नवीन

 लक्ष्छी  चौधरी

 श्री  आशुतोष
 श्री  वांगफा

 श्री  पूनमचंद  मीठाभाईं

 29  1987

 थीमती  ऊषा

 डा०  सी०  एस०

 श्री  मुकूल

 श्री  वी०  एस०

 श्री

 श्री  मधुसूदन
 श्री  गिरधारीसाल

 श्री  #

 श  री

 श्री  चिरंजीलाल

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  नवल  किशोर

 श्री  प्रताप  भानु

 श

 श्री  हरिक्ृष्ण

 श्री  अनूपचंद
 श्री  डी०  बी०

 शिवेन्द्र  बहादुर  श्री

 श्री  सलीम  आई०

 श्रीनिवास  श्री  वी०

 श्री  पी०ए०

 संतोष  कूमार  श्री

 श्री  कालीचरण

 सत्येन्द्र  श्री

 श्री

 श्री  वंसत

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  शिव  प्रसाद

 श्री  एस०



 7  1909  सदस्य  का  निलम्बन

 श्री  अतीशचंद्र  सुद्ध  श्री  एस०

 श्री  एन०  टोम्बी  सुन्दर  चौधरी

 श्रीमती  किणोरी  सुब्यू  श्री  ए०  जी०

 श्री  कमला  प्रसाद  श्री  रामप्यारे

 श्री  कृष्ण  प्रताप  सुरेन्द्रगान  श्री

 श्री  के०  एन०  श्री  के०  डी०

 श्री  चंद्र  प्रताप  नारायण  श्री  नरसिंह

 श्री  लाल  विजय  प्रताप  श्री

 श्री  एम०  डी०  )
 श्री  अनस्त  प्रसाद

 सल्येन्द्र  नारायण  श्री  प्रकाण  चर्दर

 श्री  भोला  नाथ

 श्री  मनक्राम
 श्री  हरिहर

 श्री  कल्याण  िह

 श्री  आर०  एस०

 श्री  एस  ०  बी०

 श्री  हाफिज  मोहम्मद

 श्री  माधवराव

 श्रीमती  रामदुलारी

 सुन्दर  चौधरी
 ॥

 श्री  जी०  जी० श्री

 श्रीमती  श्री  पी०

 सुखबंस  श्रीमती  हरपाल  श्री

 श्री  एन०  प्रो०  एम०  आर०

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  मत-विभाजन  का  परिणाम*
 इस

 प्रकार

 पक्ष  मे  :  66
 विपक्ष  में  :  338

 प्रस्ताव  अस्वीक्ृत  हुआ  ।
 .

 सदस्यों  ने  भी  अपना  मतदान  किया  :

 वक्ष  में  :  ढा०  दत्ता  सर्वश्री  वी०  डी०  नारायण  बी०  बी०

 डी०  एन०  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  श्रीमती  एन०पी०  झांसी  सर्वश्री  नारायण

 सोडे  गोपालक्ृष्ण  रामाश्रय  प्रसाद  प्रो०  पराव  चालिहा  और  श्री  राम

 नारापण  सिंह  ।

 विपक्ष  में  :  सरदार  बूटा  स्वश्री  कमला  प्रसाद  स्वामी  प्रसाद  लालाराम

 प्रकाश  किन्दर  जा  जोसेफ  मुंडाकल  और  बी०बी०
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 सदस्य  का  निलम्यन  _ |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  द्वारा  प्रस्तुत  मुख्य  प्रस्ताव  को  रखता

 )
 थ्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  इससे  पहले  कि  आप  श्री  भगत  के  प्रस्ताव  को  मतदान  लिए  रखें

 क्या  मैं  कुछ  कह  सकता  क्योंकि  आप  सभा  के  संरक्षक  आप  अध्यक्ष  हैं  । सभा  की  गरिमा  एवम्
 प्रतिष्ठा  के  सबसे  अधिक  चितित  व्यबित  आप  हैं  |  कल  एक  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  हुई  ।  हम  सब

 सहमत  हैं  ।  लेकिन  भाप  संरक्षक  तथा  अध्यक्ष  होने  के  नाते  हमें  बतायें  कि  बया  आप  सदस्य  हारा  बिना
 शर्तं  खेद  व्यक्त  करने  पर  बिल्कुल  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मैं  कह  सकता  पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।

 झो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  अगर  आप  संतृष्ट  हैं  तो  आप  अनुमति  बयों  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मैं  कह  सकता  था  पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।  लेकिन  मैं  सभा  से  ऊपर  नहीं

 हूं  ।

 भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मैं  जानना  चाहता  आपका  कया  दृष्टिकोण  हमें  आपके  दुष्टिकोण  को
 जानने  का  हक  हैं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  इस  प्रकार  से  नहीं  कर  सकते  ।  जो  मुझे  कहना  था  कह  दिया  है  ।
 लेकिन  सभा  सर्वोच्च  है  ।  मैं  सभा  की  इच्छा  के  विपरीत  नहीं  जा

 भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  सम्पूर्ण  सत्र  की  बाकी  के  अवधि  के  लिए  निलम्बन  ?

 अध्यक्ष  महोबय  :  प्रस्ताव  यदी  हैं  ।

 प्रो०  मध्  दड़वते  :  अध्यक्ष  श्रीमन्
 ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  क्या  कर  समता  हूं  ?  मैं  कुछ  नहीं  कर

 प्रो०  मध्  वंडवते  :  अध्यक्ष  क्या  आप  कल  सत्ता  पक्ष  के  दो  सदस्यों  द्वारा  किए  गए
 व्यवहार  से  संतुष्ट  क्या  आप  इससे  संतृष्ट  हैं  ?

 गृह  मंत्री  बटा  :  यह  स्थिति  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  कोई  भी  इस  कार्यवाई  से  खुश
 नहीं  लेकिन  दुर्भाग्य  पे  सम्पूर्ण  विपक्ष  ने  माननीय  सदस्य  के  व्यवहार  की  निन्दा  नंहीं  की  बजाय

 उनके  कार्य  की  निन््दा  करने  के  वे  सभी  के  लिए  माफी  की  याचना  कर  रहे  अतः  प्रस्ताव  मतदान  के

 लिये  रखा  जाना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदव  :  मतदान  की  प्रक्रिया  शुरू  होने  के  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 श्रीं  अजय  लोक  सभा  28  1987  को

 ऐश  दुथ्यंवह्ार  करने  के  जो  सभा  में  किसी  सदस्य  के  लिए  अत्यन्त  अशोभनीय  शेष

 सत्र  के  लिए  सभा  की  सेवा  से  निलम्बित  किया  जाए  ।”
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 प्रश्न  यह  है  :

 सदस्य  को  निलम्दन

 श्री  अजय  लोक  सभा  28  1987  को

 ऐसा  दुब्यंबहार  करने  के  जो  सभा  में  किसी  सदस्य  के  लिए  अत्यन्त  अशोभनीय  शेष  सत्र

 के  लिए  सभा  की  सेवा  से  निलम्बित  किया

 लोक  सभा  सें  सत-विभाजन  हुआ

 मत-बविभाजन  संरूपा  2

 श्रीमती  मानेम्मा

 श्री  जियाउरंहमान

 श्री  जय  प्रकाश  चौक )
 श्री  आर०  धनुषकोडी

 डा०  के०  जी०

 अब्दुल  श्री

 श्री  के०  जे०

 अजु'न  श्री

 श्री  एम०

 श्री

 श्री  सरफराज

 श्री  भागवद  झा

 आनन्द  श्री

 श्रीमती  सुमति

 श्री  फेंक  निर्देशित  आंग्ल

 श्री  पी०  ए०

 श्री  बौरेन  सिह

 श्री  भरत  कुमार  )

 श्री  चनैया

 12.04  भ०  १०

 श्री

 कमला  कुमारी

 श्री  अरविद  तुलसीराम
 )

 श्री  गुरुदास  उत्तर  पूर्व  )

 प्रोਂ  मिजिनलंग

 श्री  मोहसिना

 श्री  पृथ्वी  चंद

 श्री  गंगाधर  एस०

 श्री  मारिस

 श्री  के०

 श्री  सी०  के०

 श्री  पी०  आर०

 प्रो०  पी०  जे०

 श्री  अजीज  )

 श्री  लाला  राम

 केयुर  श्री

 श्री  चिंगबांग

 श्रीमती  शीला

 श्री  जगन्नाथ

 कृष्ण  श्री  एस०
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 सदस्य  का  निलम्बनं

 कृष्ण  श्री

 श्रीमती  केशरबाई

 श्री  निमंल

 असलम  शेर

 श्री  खुर्शीद  आलम

 श्री  जुल्फिकार  अली

 श्री  रहीम

 श्री  राम  श्र प०  )

 गढ़  श्री  बी०  बे  ०

 श्री  अशोक

 श्री  वी०एन०

 श्री  सी०  डी०

 श्री  उदर्या-.हराव

 श्री  मानिकराव  होडल्या

 श्री  जनक  राज

 श्रीमती  प्रभावती

 डा०  फूलरेणु
 श्री  )

 श्री  गिरिधर

 श्री  जी०  बी०  )

 श्री  एच०  एन०  नन््जे

 श्री  एम०  वाई०
 श्री  एस०  जी०

 श्री  तरुण  कान्ति

 श्री  विमल  काति  )
 श्री  देवी

 श्री  नरेश  चन्द्र  .

 श्रीमत्ती  विद्यावती
 श्रीमती  एम०

 श्री टी०  वी०

 चंद्र  श  श्रीमती
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 श्री  एस०  बी०

 श्रीं  अशोक  शंकर  राव

 श्रीमती  प्रेमलाबाई

 श्री  ए०  )

 श्रीमती  ऊषा  )
 श्री  कमल

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनीखान

 )

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  नन्दलाल

 श्री  मनफूल  सिह

 डा०  एस०  )

 जगन्नाथ  श्री

 जयदीप  श्री

 जय  श्री  ए०

 श्री  खेलन  राम

 श्री  कमोदीलाल

 जितेन्द्र  श्री

 श्री  आर०

 जुझार  श्री  )
 श्री  चिन्तामाण

 श्री  निहाल  सिह

 जैनुत  श्री

 श्री  एम०  एल०

 श्रीं  जगदीश  सदर  )

 श्रीमती  ऊषा

 श्री सी० पी० श्रीं सोमजी भाई श्री राधाकांत ) श्री एन० श्री गिरधारी लाल
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 श्री  एस०

 श्री  एम०

 कुमारी  डी०के०

 तारिक  श्री

 श्री  साइमन

 तिलकधारी  श्री

 प्रोਂ  के०

 डा०  चंद्र  शेखर

 श्रीमती  चंद्रा

 प्रो०  के०  वी०

 थु  श्री  पी०क०

 श्री  भाऊसाधिब  )
 श्री  हुसेन

 दलबीर  श्री

 दलबीर  चौधरी

 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  अतादि  चरण

 श्री  विकिनपाल

 श्री  सुदर्शन  (ऋ%रीमगंज)
 दिग्विजय  श्री

 श्री  शरद  उत्तर-मध्य )

 श्रोमती  शीला

 दूबे  श्रो  भीष्म  देव

 श्री  सन््तोष  मोहन

 देव  श्री  मुरली

 श्री  बी०

 प्रो०  चन्द्र  भानु

 श्री  शाति

 श्री  के०  आर०

 नवल  श्रीधती  सुन्दरबती

 सदस्य  का  निलम्बन

 श्री  पी०

 श्री  जी०  देवराय

 श्री  शांताराम

 श्री  डी०  के०

 श्री  के०  आर०

 श्री  रामेश्वर

 श्री  चन्द्र  मोहन  सिंह

 श्री  अरविन्द

 श्री  ए०  के०  उत्तर-पूर्व )
 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 पकी र  श्री  ई०एस०एम०  )

 श्रीमती  जयन्ती

 अहमद  एम०  )

 श्री  यू०  एच०

 श्री  मोहन  भाई

 श्री  राम  पूजन
 प्रो०  नारायण  बन्द

 श्री  बालासाहिब

 श्री  सत्यनारायण

 श्री  मदन

 श्री  मनोज

 श्री  प्रकाश  बी०

 श्री बालासाहेब बिखे क्री यशवंतराव गडाख श्री वीरेन्द्र श्ली शिवराज बी० श्री चन्द्र किशोर श्री चिन्तामणि श्री श्रीबल्लभ श्री केशवराव
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 श्री  राम  भगत  श्री  एच०  के०  एल०
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 श्री  जनाद॑न

 श्री  बककम

 श्री  बनवारी  लाल

 पृष्पा  कुमारी  )

 प्रन  श्री

 डा०  पी०  वललल

 श्री  शांताराम

 श्री  के०  एन०

 श्री  के०

 श्री  ओस्कर

 श्री  एडआर्डो

 श्री  प्रताप  सिंह

 कुमारी  ममता

 श्री  पलास

 श्री  एल०

 श्री  टी  ०
 श्री  जी०  एस०

 श्रीमती

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी
 श्री

 वीरेन्द्र  राव

 वीरन्द्र  श्री  )
 श्री  नरेन्द्र

 श्री  सुजान  सिंह
 सरदार

 श्री  बनवारी  लाल

 श्री  डूमर  लाल

 श्री  वालकवि

 श्री

 श्री  मनोरंजन  और

 बार

 श्री  बी ०भआर०

 भरत  श्री

 श्री  रघ्भन्दन  लाल

 श्री  परसराम

 श्री  हरेन

 श्री  दिलीप  पिह
 श्री  आर०  एम०
 श्री  एस०एस०

 श्री  प्रतापराव  बी०

 श्री  नरसिह
 मनोरमा  भ्रीमती

 श्री  धर्मपाल  सिंह
 श्री  लक्ष्मण

 श्री  वृजमोहन
 श्री  वाई०  एस०

 महावरी  श्री

 माधुरी  श्रीमती

 मानवेन्द्र  श्री

 श्री  आर०एस०

 श्री  म्रलीध्वर
 मालवीय  श्री

 श्री  उमाकांत

 श्री  जी०  एम०
 श्री  राम  नगीना

 डा०  प्रभात  कुमार
 मीरा  श्रीमती

 श्री  अनन्द  गोपाल

 मुत्त  श्री  विलास

 श्री  सिद्धला

 श्री  अजय
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 श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेख्वर

 श्री  हरुभाई

 श्री  विष्णु

 प्रो०  रामकृष्ण

 श्री  के०

 श्री  आर०  एन०
 श्री  डी०  पी०

 श्री  राम  सिंह
 श्री  श्याम  लाल

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद

 श्री०  के०  एच०

 चौधरी

 श्री  एन०  बेंकट  )
 रणवीर  श्री

 श्री  सोमनाथ

 श्री  सोड़े

 श्री  भोला

 राज  करन  श्री

 डा०  गौरी  शंकर

 डा०  वी०

 श्री  उत्तम

 श्री  राम  रतन

 श्री  रामस्वरूप

 राम  अवध  श्री

 श्री  मुहलापलली
 राम  श्री  )

 सिह  श्री

 रामपाल  श्री

 राम  चौधरी

 श्री  के०

 श्री  आई०  रामा

 सदस्य  का  निलम्बन

 राय  श्री  राजकमार
 श्री  के०  एस०  )
 श्री  जें०  चोक्का

 श्री  जे०  वेंगल  )

 श्री  वी०  कृष्ण

 श्री  नवीन

 चौधरी

 लाल  श्री

 श्री  आशुतोष
 श्री  वांगफा

 श्री  पूनमचन्द  मीठाभाई

 श्रीमती  ऊषा

 डा०  सौ०  एस०
 श्री  मुकुल

 श्री  वी०  एस०

 वी  श्री

 श्री  मधुसृदन  )
 श्री  गिरधारीलाल

 श्री  बी०

 प्रो०  निमंला  कुमारी
 भ्री  चिरंजीलाल

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  नवल  किशोर

 श्री  प्रताप  भानु
 श्री  हरिकृष्ण  )

 श्री  अनूपचन्द  उत्तर  )
 श्री  डी०  बी०

 शिवेन्द्र  बहादुर  श्री

 श्री  सलीम  आई०  )
 डा०  बी०  एल०

 श्रो  निवास  श्री  बी०
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 हु  *गलती  से  विपक्ष  में  मतदान  किया  रा

 सदस्य  का  निलम्बन

 श्री  आशकरण  (घा:मपुर)

 श्री  पी०  ए०

 संतोष  कूमार  श्री

 श्री  कालीचरण

 सत्येन्द्र  श्री

 श्री

 श्री  वसंत

 श्री  शिव  प्रसाद

 श्री  एम०
 श्री  अतीशचन्द्र

 श्री  एन०  टोम्बी

 श्रीमती  किशोरी

 श्री  कमला  प्रसाद

 सिंह  श्री  कृष्ण  प्रताप

 श्री  के०  एन०

 श्री  चन्द्रप्रताप  नारायण

 सिंह  ,  श्री  लाल  विजय  प्रताप

 सत्येन्द्र  नारायण

 श्री  एस०  बी०

 श्री  हाफीद  मोहम्मद

 श्री  माधवराव  )
 श्रीमती  रामदुलारी

 विपक्ष  में

 श्री  पी०

 श्री  वसुदेव
 श्री  सांभाजीराव

 *किन्दर  श्री

 भरी  सुरेश
 भी  मेवा  सिंह

 भ्री  दिनेश
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 श्री

 श्रीमती

 सुखवन्स  श्रीमती

 श्री  एन०

 श्री०  )
 श्री  ए०  जी०

 श्री  रामप्यारे

 सुरेन्द्रषाल  श्री  )

 सुल्तानप्री  श्री  के०  डी०

 क्री  नरसिह
 श्री  अजीज

 श्री  अनन्त  प्रसाद

 श्री  प्रवाश  चन्द्र

 श्री  भोला  नाथ  दक्षिण  )

 श्री  मनक्राम

 श्री  हरिहर

 श्री  कल्याण  सिंह

 स्वामी  प्रसाद  श्री

 श्री  आर०  एस०  )

 श्री  जी०  जी०

 क्री  पी०

 प्रो०  एम०आर०

 श्री  सोमनाथ

 भी  संफुद्दीन
 श्री  नाशयण

 झांसी  श्रीमती  एन०  पी०

 श्री  भद्दे  श्वर

 श्री  वी०

 प्रो०  मधु
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 भ्री  रेणुपद  श्री  अमर

 श्री  वी०  किशोरचन्द्र  एस०  श्री  ए०  जे०  वी०  बी०  महेश्वर
 पाटिल  श्री  डी०  बी०  डा०  जी०  विजयरामा

 थी  जी०  एम०  श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर

 भी  पलास  श्री  क्रीहरि
 श्री  अजय  श्री  बाजूबन
 श्रीमती  डी०  के०  श्री  ई०  अय्यप्पू

 भट्ट  श्री  श्री  राममूर्ति  श्रीं  के०  रामचन्द्र

 श्री  सनत  कुमार  श्री  सी०  जंगा

 मसृदल  भी  सेयद  रेड्डी  श्रो  सी०  माधव

 भ्री  चित्त  श्री  एस  ०  जयपाल

 श्री  विजय  कुमार  सेयद

 श्रीमती  गीता  श्री  इब्नाहिम  सुलेमान

 श्री  विजय  कुमार  श्री  डी०  नारायण

 श्री  विजय  कुमार  हन्नान  श्री

 भी  डा०  सुधीर
 अध्यक्ष  महोवय  :  शुद्धि  के  अध्यध्ीन  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष  में  :  326
 विपक्ष  में  :  45

 प्रत्ताथ  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभापटल  पर  पत्र  रखें  जायेंगे  ।  श्री  अजु  न  सिंह  ।

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?

 सदस्यों  ने  भी  अपना  मतदान  किया  :

 पक्ष  में  :  श्रीमती  कृष्णा  श्रीमती  बेजंतीमाला  श्रीमती  अबिदा  श्रीमती

 सर्वेश्री  जगन्नाथ  कमला  प्रसाद  नित्यानंद  कुबर  श्रीमती

 सर्वश्री  यशपाल  अख्तर  श्रीपति  वृद्धि  चन्द्र  चौधरी  सुन्दर
 म०  किन्दर  लाल  और  जाजें  जोसफ  सु  डाकल  ।

 1  स्वश्री  बेजवाडा  पीगूख  अनिल

 कमार  एन०  बेंकट  वी०  एस०  कृष्ण  डी०  एन०  डा०  टी०  कल्पना

 सर्वेश्री  महफूज  अली  रामबहादुर  बी०  पी०  जी०
 एम०

 रघुमा  यम्पन  कटूरी  तारायग
 नानिक  डा०  चिता

 सवश्री
 सोडे

 गदाधर  सी०  गोकुल
 किक

 ए०
 गोपाल  कृष्ण  रामश्रय

 प्रसाद  डा०  वी०  प्रो  पराग  सर्वश्री  सैफुद्दीन  एन०  कै०  पटेल  और

 रामनारायण  सिंह  ।

 शांति  दे

 ऊषारानी
 सर्वश्री  प्रकाश  ए

 विपक्ष  में  :  डा०  दत
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 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ,  29  1987

 12.05  स०  प७०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ]

 द्रसंचार  विभाग  के  वर्ष  1985-86  के  लाभ  ओर  हानि  तथा  तुल॑न-पन्र

 संचार  मंत्री  प्रजन  :  मैं  दूर  संचार  विभाग  के  वर्ष  1985-86  के  लाभ  और  हानि
 तथा  तुलना-पत्र  आधार  की  एक  प्रति  तथा  अभ्न॑जी  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4474/87]

 आतंकवादी  और  विध्यंसकारों  क्रिणकलाप  1987,  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  अध्यावेदा  1987  तथा  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर

 तस्करों  निवारण  1987

 संसदीय  कार्य  मंत्रों  तथा  लाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रो  एच०  के०  एस०  :
 संविधान  के  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अध्यादेशों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 भग्न॑ जी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  राष्ट्रपति  द्वारा  23  1987  को  प्रख्यापित  आतंकवादी  और  विध्व॑श्षकारी
 कलाप  1987  (1987  का  संख्या  2)  ।

 में  रखो  गयो  |  देखिये  संख्या  ए०

 (2)  राष्ट्रपति  द्वारा  9  1987  को  प्रख्यापित  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 1987  (1987  का  संख्या  3)  ।

 थालय  में  रखो  गयी  |  देखियें  संह्या  एल०

 (3)  राष्ट्रपति  द्वारा  2  1987  को  प्रख्यापित  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी
 निवारण  1987  (1987  का  संख्या  4)।

 में  रखी  गयो  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-4476/87]

 कमंचारों  राज्य  बीमा  अस्पतालों/ओऔवधालयों  में  काम  करमे  वाले  डाक्टरों  को  रिहायशो
 आवास  के  आबंटन  के  बारे  में  27-4-1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8124  में

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  सत्रो  पी०  ए०  :  मैं  कमंचारी  राज्य  बीमा
 ओषधालयों  में  काम  करने  वाले  डाक्टरों  को  रिहायशी  आवास  के  आवंटन  के  बारे  में  सर्वेश्री  वी०  एस०
 कृष्णा  अय्यर  और  राम  पूजन  संसद  सदस्यों  के  27  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 8124  में  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  गया  ।  देखिएं  संख्या  एल०  ]
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 केखीय  भाण्डागारण  निगम  «987,  भारतोय  खाद्य  निगम

 )  1987  तथा  भारतीय  राष्ट्रीय
 सहुकारो  उपभोक्ता  परिसंघ  सोमित  के  वर्ण  1985-86  के  वादिक

 प्रतियेबन  ओर  लेखापरोक्षित  लेखाओं  को  बिलल््थ  से  सभा-पटल
 पर  रखने  के  कारणों  का  विवरण

 संसवोय  कार्य  बंत्रों  त्या  ज्ञाक्ष  ओर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :
 श्री  गुलाम  नब  आजाद  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  भाण्डागारण  निगम  1982  की  धारा  4]  की  उप-धारा  (3)  के  अन्तगंत
 केन्द्रीय  भाण्डागारण  निगम  1987,  जो  14  1987  को  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  498  में  प्रकाशित  हुए  की

 एक  प्रति  तथा  अ ग्र ंजी

 प्रन्धालय  में  रखती  गयो  ।  देखिये  संस्था  एल०

 (2)  बाद्य  निगम  1964  की  घारा  45  की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  भारतीय
 खाद्य  निगम  वां  1987,  जो  1987
 को  भारत  के  राजपत्र  भें  अधिसूचना  संख्या  संख्या  ई०  पी०  36(2)/86  में
 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रंजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देलिये  संस्या

 (3)  भारतीय  राष्ट्रोय  सहकारी  उपभोक््त  परिसंघ  सीमित  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक
 प्रतिबेदन  और  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेब्वा  वर्ष  की  प्रमाप्ति  के  पश्चात्  नौ  महोनों
 की  निर्धारित  अयधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रशने  के  कारणों  को  स्पष्ट  करने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टो  ०-4480/87]

 बिस  आयोग  गठित  करने  संबंधों  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किया  गया  केन्द्रोय

 उत्पादन  झुल्क  1987,  आयकर  संशोधन
 1987  तथा  सोसा  झहुल्क  1962  के  अ  तंगत

 अधिसूचनाएं  भावि-श्रादि

 विस  संज्ासय  में  राज्य  मंत्री  जमानत  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  ह्  :

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  280  के  अनुसरण  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किए  गए  दिनांक  17
 1987  के  जिसके  द्वारा  नवां  वित्त  आयोग  गठित  किया  गया  है  तथा  जो

 17  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  581  में

 प्रकाशित  हुआ  था  की  एक  प्रति  तथा  अग्न॑जी  ।

 में  रखो  गयो  |  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (2)  केम्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  भौर  नमक  1944  की  धारा  33  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तर्गत  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  1987,  जो  11  1987
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 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  565  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रं  जी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देश्षिए  संछ्धघा  एल०  |

 (3)  आयकर  1961  की  धारा  296  के  अन्तर्गत  आयकर

 1987,  जो  8  1987  को  भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०

 भा०  684  में  प्रकाशित  हुए  की  एफ  प्रति  तथा  अग्न॑ जी  ।

 थालय  में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (4)  सीमा  शुल्क  1982  को  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रे जी  :--

 सा०  का०  नि०  476  जो  12  1987  को  भारत  के  राजपन्न  में

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।  1984  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  तथा  29  1986  को  अधिसूचना  संख्या  ०
 शु०  में  कतिपय  सशोधन  किय  गये  हैं  ताकि  सी०  एन०  सी०  सिस्टम  तथा  उसके

 हिस्सों-पुर्जों  पर  शुल्क  में  रियायत  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  499  जो  44  1987  को  भारत  के  राजपन्र  मे

 (७:)

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1987  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैँ  ताकि  प्रायोजक  प्राधिकरण  के
 विवरण  में  परिवर्तत  किया  जा  सके  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  501  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपन्र  भे
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनक  द्वारा  ।  1985  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  की  वेधता  की  अवधि  31  1988  तक  बढ़ाई  गई  है
 तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  508  जो  18  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  16  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  की  बेधता  की  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गई  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ध्षा०  का०  नि०  510  जो  19  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थ  तथा  जिनके  द्वारा  कॉफी  पर  उत्पाद  शुल्क  के  स्तर  को  330

 रुपये  प्रति  क्विंटल  से  घटाकर  170  रुपये  प्रति  क्वि:ल  किया  गया  है  तथा  एक
 ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  511  जो  19  1987  को  भारत  के  राजपक्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1985  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  प०“न  चालित  विद्युत
 जनरेटरों  और  पवन  चालित  बेटरी  चाजंरों  के  उपसाधकोंਂ  को  सम्पूर्ण

 सीमा-शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।
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 सा०  का०  ति०  524  जो  22  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  की  वैधता  की  अवधि  3]  1988  तक  बढ़ाई  गई  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  525  जो  22  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1979  की  अधिसूचना  संख्या

 17  1986  को  अधिसूचना  संख्या  शु०
 और  4  1986  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  से

 482/86  सी०  शु०  तक  की  वंधता  की  अवधि  21  1986  तक  बढ़ाई
 गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 स्ा०  का०  नि०  527  जो  25  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  3  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  की  वैधता  की  अवधि  31  1988  तक  बढ़ाई  गई  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  545  जो  4  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जो  संलग्न  अधिसूचना  की  सारणी  में  उल्लिखत  विनिर्देशों
 वाली  स्टेनलेस  स्टील  की  स्ट्रिप  को  जब  उसका  भा  त  में  आयात  किया

 मू  यानुसार  60  प्रतिशत  से  अधिक  मूल  सीमा-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  जो  11  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  25  1982  की  अधिसूचना  संख्या

 शु»  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  डबल  पंचर
 सस््कोप  को  भी  शामिल  किया  जा  सके  तथा  एक  व्गाख्यात्मक

 सा०  का०  ति०  593  जो  22  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  अधिसूचना  के  साथ  संलग्न  स्तारणी  में

 उल्लिखित  अधिसूचनाओं  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  मोटरवाहनों  के

 लिए  ईन्ध्न  दक्षता  प्रमाणन/चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  संदर्भ  में  कतिपय

 प्रक्रिगत्मक  संशोधन  किये  जा  सकें  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  596  जो  22  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1980  की  अधिसूचना  संख्या

 ७  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  भारत-नेपाल  व्यापार

 1978  की  शर्तों  के  अनुसार  भारत  में  अधिमानक  प्रवेश  के  लिए  पात्र

 पाए  गए  नेपाली  मूल  के  चार  ओर  उत्पादों  को  मदों  की  सूची  में  जोड़ा  जा

 सके  ।

 यात्री  सामान  1987,  जो  25  1987  को  भारत  के
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 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  5  9  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  607  जो  29  1987  को  भारत  के  राजपन्न  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  24  1986  की  अधिसूचना  संव्या

 ०शु०  और  ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा
 एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 सा०का०नि०  621  जो  1  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।7  1985  की  अधिसूचना  संख्या  74/8  5-
 सी०  ०श  ०  तथा  20  1987  की  अधिसूचना  संख्या  222/

 श्०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  भायात  शुल्क  रिआयत  के
 प्रयोजनार्थ  इंघन  दक्षता  सम्बन्धी  मानदण्ड  प्राप्त  करने  हेतु  समय-सीमा  को  30

 1987  तक  बढ़ाया  जा  सके  तथा  एक  व्याहृयात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  636  जो  26  को  भारत  के  शाजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  की  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय

 मुद्रा  की  बिदेशी  मुद्राओं  में  विनिमय  की  दरें  निर्धारित  करने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  शापन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  4484/87]

 सा०का०नि०  469  जो  11  1987  को  भारत  के  राजपन्न  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  21  1985  फ्री  अधिसूचना  संख्या
 139/85  में  सी०  श्०  के  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ब्राकि  तैयार  वस्त्रों  के
 विनिर्माण  के  दौरान  प्रौद्भूत  कतरनों  और  टेलर  कटिग  जब  नोयडा
 निर्माण  प्रसंस्करण  जोन  से  उसको  निकासी  की  जब  उस  पर  उद्ग्रहणीय

 श्  लक  के  भुगतान  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एफ  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  470  जो  11  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  13  1986  की  अधिसूचना  संख्या  340/86-
 सी०  श  ०»  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  तैयार  बस्त्रों  क  विनिर्माण  के

 दोरान  प्रौद्भूत  चिथड़ों  ,  कतरनों  और  टेलर  कटिंग  को  कोचीन  निर्यात
 प्रसंस्करणजो न  से  उनकी  निकासी  की  उस्त  पर  उद्ग्रहणीय  श्  लक  के  भुगतान

 से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याद्यात्मक  शापन  ।

 सा०का०नि०  471  जो  11  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  16  1985  की  अधिसूचना  संरुया  263/8  ०
 wo  में  कतिपम  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  तैयार  वस्त्रों  के  विनिर्माण  के  दौरान

 प्रोदभूत  कतरनों  ओर  टेलर  कटिंग  जब  मद्रास  निर्यात  प्रसंस्करण  जोन
 से  उनकी  निकासी  की  जाती  ठस  पर  उद्प्रहणीय  श्ल्क  के  भुगतान  से  छूट  दी
 जा  सके  तथा  एक  ब्याक्ष्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 472  जो  11  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे

 पा
 जनके  द्वारा  ।  6  झुण्स्त  ,  1985  दी  संख्यए  262

 श्में
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 संशोधन  किया  गया  है  ताकि  तैयार  वस्त्रों  के  विनिर्माण  के  दोरान
 प्रोद्भूत  चिथड़ों  कतरनों  औरटेलर  कॉटण  जब  फाल्ट  निौण  प्रसस्क  रण  जोन  से
 उसकी!/निकासी  की  उस  पर  उद्हग्रणीय  झलक  की  अदायगी  से  छूट  दी  जा  सके
 तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  535  जो  |  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिसका  आशय  31  1986  की  अधिसूचना  संख्या  93  1/86-
 सी०श् ०  के  अन्तगंत  निर्यात  किए  जाने  वाले  विभिन्न  प्रकार  के  माल  के  निर्माण  में
 प्रयोगः  की  जाने  वाली  38  जिनका  उक्त  अधिसूचना  में  उल्लेख  किया  गया

 ।  1987  से  आरम्भ  होकर  31  1'  88  को  समाप्त  होने  वाली
 अवधि  के  दौरान  उपरोक्त  सुविधा  उपलब्ध  कराना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  552  जो  5  1987  को  भारत  के  राजपतन्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1982  को  अधि  संख्या  210/85

 सी०शु०  में,कतिपय  संशोधन  किए  गए[हैं  ताकि  10  1982  की  अधिसूचना
 संख्या  ०  के  अन्तगंत  लाभ  चाहने  वाले  विशेष  भ्रायात
 धारी  को  कतिपय  सुरक्षोपायों  के  अध्यधीन  अग्रिम  भनजश्ञापन  योजना  के  अन्तगंत
 उपलब्ध  सुविधा  की  भांति  निःश लक  प्रतिपूति  की  सुविधा  की  जा  सके  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  शञापन  ।

 सा०का०नि०  600  जो  25  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1985  की  अधिसूचना  संख्या

 श् ०  में  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  कलाई  घड़ियों  के  विनिर्माण  के

 लिए  अपेक्षित  ब्वार्टंज  क्रिस्टलों  पर  श्  लक  की  रियायती  दर  वापस  ली  जा  सके  ।

 सा०का०नि०  जो  25  जून  1987  जो  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  19  1984  की  अधिसूचना  संख्या  282  सी  ०श्  ०
 17  1985  की  अधिसूचना  संख्या  16  1986  की

 सूचना  संख्या  ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि

 शब्द  के  विषयजक्षेत्र  के  बारे  में  विवाद  समाप्त  क्या  जा  सके  और

 कम्प्यूटरों  सहित  साफ्टवेयर  की  अनुमति  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याछ्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  604  जो  26  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  3।  1986  को  अधिसूचना  संख्या

 ०श्  ०  की  वैधता  की  अवधि  30  1987  तक  बढ़ाई  गई

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।
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 सा०का०नि०  605  जो  29  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1987  की  अधिसूचना  संख्या  52/87-
 सी०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  पहले  ही  विनिदिष्ट  ओलिफिन्स

 हैक्सीन  और  मिश्रित  आक्टीन  पर  भी  मूल्यानसार  25%  की

 रियायत  उस  स्थिति  में  प्रदान  की  जा  जब  इनका  आयात  एक्सोअल्कोहल  के

 निर्माण  के  लिए  किया  जाये  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का  ०नि०  612  जो  30  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थे  तथा  जिनके  द्वारा  3  1985  की  अधिसूचना  संख्या  ०
 श् ०  में  कतिपथ  संशोधन  किए  गए  हैं  एक  ताकि  रियायती  श् लक  को  40
 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  45  प्रतिशत  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  613  जो  30  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।2  1987  की  अधिसूचना  संख्या  209/87-

 सी०श  ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  क्रम  संख्या  44  की  प्रविष्टि  का

 लोप  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  629  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जो  अधिसूचना  में  विनिदिण्ट  माल  को  उस  अवस्था  में  छूट  देने
 के  बारे  में  है  जब  उसका  भारत  में  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल  के  निर्माण
 के  संबंध  में  इस्तेमाल  किए  जाने  के  प्रयोजनाथं  कोचीन  स्थित  कोचीन  निर्यात

 प्रसंस्क रण  जोन  में  स्थापित  रत्न  और  आभूषण  काम्पलंक्स  के  भीतर  इस्तेमाल

 किए  जाने  के  लिए  किया  जाये  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  630  जो  2  1987  को  भारत  के  राजप्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  12  1987  की  अधिसूचना  संख्या  207/87-

 सी०श् ०  में  ८  तिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  ०श्  ०  के  अन्तगंत  आने  वाले  माल  को  उपसंगी  सीमा  शुल्क
 से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  631  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 णित  हुए  थे  तथा  जो  इस  अधिसूचना  में  विनिदिष्ट  माल  को  उस  अवस्था  में  छूट
 देने  के  बारे  में  है  जब  उसका  भारत  में  निर्यात  किये  जाने  वाले  माल  के
 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  इस्तेमाल  किए  जाने  के  प्रयोजनाथं  गाजियाबाद  स्थिति

 नोएडा  निर्यात  प्रसंस्करण  जोन  में  स्थापित  रत्न  और  आभूषण  काम्पलैक्स  के
 भीतर  इस्तेमालह्किये  जाने  के लिए  किया  जाए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 चिट  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  !  1987  की  अधिसूचना  संख्या  207/87-
 सी०श् ०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  2  1987  की

 सूचना  संख्या  ०  के  अन्तर्गत  आने  वाले  माल  की  उपसंगी  सीमा
 श  लक  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा०का०नि०  633  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जो  इस  अधिसूचना  में  विनिर्दिष्ट  माल  को  उप्त  अवस्था  में

 छूट  देने  के  बारे  में  है  जब  उसका  भारत  में  निर्यात  किये  जाने  वाले  माल
 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  इस्तेमाल  किये  जाने  के  प्रयोजना्थ  कलकत्ता  स्थित
 फाल्टा  निर्यात  प्रसंस्करण  जोन  में  स्थापति  रत्न  और  अभि्िषण  काम्पलेक्स  हे
 भीतर  इस्तेमाल  किये  जाने  के  लिए  क्रिया  जाए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  634  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  जिनक॑  द्व/रा  12  1987  की  अधिसूचता  संख्या  207/87-

 सी०श०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताक  2  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  के  अन्तगंत  आने  वाले  माल  को  उपसंगी  सीमा  श्ल्क
 से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  635  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  इस  अधिसूचना  में  विनिदिष्ट  माल  को  उस  अवस्था  में

 छूट  देने  के  बारे  में  है  जब  उसका  भारत  में  निर्यात  किये  जाने  वाले  माल

 के  निर्माण  के  संबंध  में  इस्तेमाल  किये  जाने  के  प्रयोजनार्थ  मद्रास  स्थित  मद्रास

 निर्यात  प्रसंस्करण  जोन  में  स्थापित  रत्न  और  आभूषण  काम्पलंक्स  के  भीतर

 इस्तेमाल  किये  जाने  के  लिए  किया  जाए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  636  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपन्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  ह्वारा  12  1987  की  अधिसूचना  संख्या  207/

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  2  1987  की

 अधिसूचना  संख्या  शु०  के  अन्तरगंत  आने  वाले  माल  को  उपसंगी

 सीमा-शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गये  !  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4492/87]

 (5)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 लुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  :---

 सा०  का०  नि  464  जो  8  1987  को  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  स्व-चालित  वातानुकूलन  पद्धति  में  प्रयुक्त  विनिदिष्ट

 क्षमता  के  संपीड़िकों  पर  2500  रु०  को  उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  दर  निर्धारित

 की  मई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  502  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपन्न  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  भारत  सरकार  की  टकसाल  द्वारा  उत्पादित  सिक्कों  के

 विनिर्माण  में  कारखाने  के  भीतर  प्रयुक्त  तांबे  और  अल्यूमिनियम  के  ब्लेंकों  और

 चादरों  उन  पर  उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का*  नि०  504  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपक्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  6  1986  की  अधिसूचना  संख्या
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 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  नौवहन  गोदियों

 में  निभित  और  महासागर  गामी  जलयानों  की  मरम्मत  में  प्रयोग  के  लिए  आशियत

 माल  को  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  |

 सा०  का०  नि०  505  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  :986  की  अधिसूचना  संख्या

 184/86-%o  ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  नेशनल

 नोटीकल  लैबोरेटरी  में  विनिमित  माल  को  राजकीय  प्रयोजन  हेतु  रक्षा  मंत्रालय

 में  सप्लाई  के  लिए  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्यास्यात्मक  श्ञापन  |

 सा०  का०  नि०  512  जो  19  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 िजजननीी

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  बम्बई  के  फिल्म  उत्सव
 निदेशालय  द्वारा  सोवियत  संघ  में  1987  के  दौरान  भारत  महोत्सव  में  प्रदर्शन
 के  लिए  क्रय  किये  गए  चललित्र  फिल्मों  के  प्रिटों  को  उन  पर  दद्ग्रहणौय  सम्पूर्ण
 उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  $13  जो  20  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०»  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  नर-रिकाडिग
 प्रियों  स ेआंडियो  और  वीडियो  रिकाडिर  स  को  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  भुगतान

 से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  ति०  514  जो  20  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  ]  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 177/86-%e  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  निविष्टि  के  रूप
 में  प्रयृकत  पेपर  और  पेपर  बोडं  के  संबंध  मे  मॉडवेट  ऋण  को  800  २०  प्रति  मी०
 टन  अथवा  पेपर  वास्तव  में  संदत्त  जो  भी  कम  तक  सीमित  किया  जा
 सके  तथा  एक  व्याश्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा०  का०  नि०  515  जो  20  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 उ०  शु»  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  ऐसे  पु्जों  और
 सताथनों  को  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  ।

 सा०  का०  528  जो  25  1987  को  भारत  के  राजपन्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  मूल  रूप  में  संयोजित  रबड़  उत्पाद-शुल्क  के  लिए
 विनिदिष्ट  माल  के  निर्माण  हेतु  कारखाने  में  ही  प्रयोग  के  लिए  उस  पर
 णीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छ्ट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  530  जो  27  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जो  बाइसिकल  पम्पों  और  उनके  पुजों  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय
 संपूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा०  का०  नि०  539  जो  |  1987  को  भारत  के  राजपत्र  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  25  1976  ४ी  अधिसूचना  संख्या  253/76-
 के०  उ०  श०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  दाकि  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन

 बेन्जीन  ओर  टालईन  जिनका  रिफाइनरी  के  भीतर  बन्धकित
 पन  के  भीतर  टेंक़  वेंगनों  अथवा  टेंक  टूकों  को  साफ  करने  के  लिए  इस्तेमाल
 किया  जाता  उत्पाद-शुल्क  की  छूट  को  लागू  किया  जा  सके  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  540  जो  |  १9४7  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  जिनके  द्वारा  8  1982  अधिसूचना  संखया  258  ०
 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  यह  स्पष्ट  किया  जा  सके  कि
 केन्द्रीय  उत्पाद-शल्क  टेरिफ  के  शीर्ष  संख्या  63.1  के  अन्तगंत  आने  वाले  माल  पर
 भी  छूट  लागू  होगी  तथा  एक  व्याख्याश्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  541  1  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1987  की  अधिसूचना  संख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  शुल्क  प्रदत्त  जूट  फंब्रिकों  से  बनी

 हुई  जूट  की  पट्टियों  को  जो  भारतीय  स्थल  सेना  को  प्रदाय  के  लिए  आशयित

 छुट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  547  जो  5  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1983  की  अधिसूचना  संख्या
 उ०  श् ०  4  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  शल्क  प्रदत्त

 विनाइल  एसिटेट  मोनोमर  में  विनिमिन  पोलिविनाइल  अल्कोहल  को  10  प्रतिशत

 उत्पाद-श लक  की  रियायती  दर  30  1987  तक  जारी  रखी  जा  सके
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  548  जो  5  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  साबदाने  को  उस  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पादक-श् लक
 से  छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  549  जो  5  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1986  की  अधिस चना  34/86-
 के०  उ०  श् ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  बिना  किसी  शर्त  के  निर्यात
 की  जाने  वाली  तुरन्त  तैयार  की  जा  सकने  वाली  चाय  पर  छूट  दी  जा  सके  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  550  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  भौर  जिनके  द्वारा  10  1986  की  चना  संख्या

 उ०  श्.०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताक  दूध  की  पैकिंग  में
 प्रयोग  हेतु  निम्न  घनत्व  के  पालिएथिलीन  पटलित  कागज  या  पेपर  बोर्ड  के  निर्माण
 में  प्रयुक्त  कागज  या  पेपर  बोर्ड  पर  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा०  का०  नि०  558  जो  8  1987  को  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  भौर  जिनके  द्वारा  11  1986  की  अधिस  चना  संख्या  193/86-
 के०  उ०  श्  ०  में  कतिपथ  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  यह  स्पष्ट  किया  जा  सके
 कि  इसमें  विनिद्धिष्ड  पैकेटों  में  बन्द  चाय  के  लिए  उत्पाद  शुल्क  की  रियायती
 दरों  का  लाभ  नहीं  मिलेगा  यदि  उसके  निर्माण  में  प्रयुक्त  उक्त  अधिसूचना  के

 तहत  लाभ  उठा  लिया  गया  हो  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  561  जो  10  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ओर  जिनके  द्वारा  10  1986  की  अधिस  चना  संख्या

 उ०  wo  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  धातु  के  आधानों
 के  हिस्सों  को  पूर्ण  छूट  दी  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  3562  जो  10  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ताकि  मुख्य  युद्ध  टेंकों  के  कुछ  पुर्जो  को  सम्पूर्ण  उत्पाद  श्  लक  से

 छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  585  जो  19  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसमें  भारत  भें  विनि्भित  नोकाओं  और  अन्य

 प्लवमान  संरचनाओं  क॑  विघटन  से  अभिप्राप्त  माल  पर  1400  रुपए  प्रति  टन  की

 उत्पाद  शुल्क  की  रियायतोी  दर  को  व्यवस्था  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  586  जो  19  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ओर  जिनके  द्वारा  ।  1986  की  अधिस,चना  संख्या

 177/86-%o  उ०  श्  ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि  587  जो  18  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  जो  बाहर्स़ाव  अभिक्रियान्वयन  पद्धति  द्वारा  उत्पादित  मिथेन

 गैस  को  सम्पूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  627  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  भाशय  पोलिएस्टर  की  अप्रसंस्कृत  टायर  काई

 फ्रेब्बरिक  पर  2  रुपए  प्रति  किलोग्राम  के  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पाद

 शुल्क  की  प्रभावी  दर  निर्धारित  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  628  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  11  1982  की  अधिसूचना  संख्या
 उ०  श्०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  इसे  नए

 केन्द्रीय  उत्पाद  श्ल्क  टेरिफ  के  साथ  शामिल  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 ला०  बग०  नि०  594  जो  22  1987  को  भारत  के  राजपन्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनेके  द्वारा  9  1986  की  अधिसूचना  उंख्या
 462/86-%o  उ०  शु०  और  24  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०उ०श्  ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  मोटरयानों  के  लिए
 इंधन  दक्षता  प्रमाणन  के  सन्दर्भ  में  प्र  क्रिया  सम्बन्धी  कतिपय  परिवतंन  किए  जा
 सकें  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०  नि०  615  जो  30  1987  को  भारत  के  राजप्र  में
 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  9  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  की  वेधता  की  अवधि  30  1987  तक  बढ़ाई
 गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  6  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  27  1987  की  अधिसूचना  संख्या

 ०उ०श् ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  भुने  हुये  काफी  के

 बीच  को  उस  पर  उद्ग्रहणीय  संपूर्ण  उत्पाद  श्  लक  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (6)  बित्त  1979  को  धारा  41  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 जो  15  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो

 नई  दिल्ली  में  1987  में  हुए  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगम  के  विदेश

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भाग  लेने  आये  शिष्टमंडलो  के  सदस्यों  को  उक्त  सम्मेलन  समाप्त

 पर  भारत  के  बाहर  किसी  स्थान  को  उनकी  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  की  बाबत  विदेश

 यात्रा  कर  के  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी
 |

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (7)  साधारण  बीमा  कारबार  1972
 की  धारा

 17%  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  :--

 सामान्य  बीमा  लिपीकीय  तथा  अधीनस्थ  कमंचारियों  के  वेतनमार्नों  का

 यौक्तिकीकरण  और  संशोधन  तथा  अन्य  संगोधन  1987  जो

 27  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिधूचना  संख्या  का०  आ०  441

 (a)  में  प्रकाशित  हुई

 सामान्य  बीमा  (  अधिकारियों  के  बेतनमानों  का  थौक्तिकीकरण  तथा  सेवा  की
 अन्य

 संशोधन  1987,  जो  27  1987  को  भारद  के  राजपत्र  में

 अधिसूचता  संख्या  का*  आ०  442  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (8)  जीपन  बीमा  निगम  1956  को  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत
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 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  का  1987,  जो  15  मई  1987
 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयी  1  देखिए  संख्या  एल०

 (9)  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  1975  की  धारा  79  को  उपधारा  (3)  के  अ  तग्रंत
 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1986,  जो  2।  1987  को  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  192  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  श्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रलो  देखिए  संख्या  एल०

 (10)  प्रतिभूति  संविदा  1956  की  धारा  30  की  उपधारा  (3)
 के  अन्तगंत  प्रतिभूति  संविदा  संशोधन  1987  जो  20

 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  6.6  में  प्रकाशित  हुए  थे  कौ

 एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (11)  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  के  साथ
 पठित  11  1987  के  प्रख्यापन  के  स्तम्भ  के  अन्तगगंत  18  1987
 को  पंजाब  के  राज्यपाल  द्वारा  प्र  ख्यापित  पंजाब  आकस्मिक  निधि

 (1987  का  सख्या  1)  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  ।

 भालय  में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०-4499/०7]

 (12)  बेंककारी  कंपनी  का अजंन  और  1970  भोर  1980
 की  घारा  10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रं  जी  :--

 पंजाब  नेशनल  बेंक  का  3]  1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  तथा  गतिविधियों  सम्बन्धी  लखे  तथा  उन  पर  लेख।परीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 सें  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 यूनाईटिड  बेंक  आफ  इंडिया  का  31  1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 कार्यरूरण  तथा  गतिविधियों  संबंधी  प्र  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 देना  बेंक  का  31  1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  तथा
 गतिविधियों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेथ्वापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  का  3।  को  समाप  हुंगे  वर्ष  के  कार्यकरण
 तथा  गतिविधियों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 |  ग्र  थाखय  में  रखे  यए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 विजय  बैंक  का  3]  1986  को  समाप्त  हुमे  वर्ष  के  कार्यंकरण
 तथा  गतिविधियों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्ष  क  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०

 परमाणु  ऊर्जा  1962  के  अन्वर्गंत  अधिसूथना  तथा  इन  पत्रों  को
 पसभापटल  पर  रखने  सें  हुए  बिलम्थ  के  कारणों  को  वर्शाने  वाला  विवरण

 बिज्ञाल  श्रोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 हलवेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  भार०  :  मैं  निम्नलिखित  पज्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  परमाणु  ऊर्जा  1962  की  धारा  30  कौ  उपधारा  (4)  अन्तगंत  परमाणु
 ऊर्जा  अपशिष्टों  का  सुरक्षित  1987,  जो  28
 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  125  में  प्रकाशित

 हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रे जी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल!पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 |  प्र थालय  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०

 केलशियस  कार्वाइड  1987,  एकाधिकार  तथा  अवरोश्चक  व्यापारिक  व्यवहार
 1986  ओर  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  1969  इत्पादि

 उच्चोग  मंत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  पेट्रोलियम  1934  की  घारा  29  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  कंलशियम

 कर्बाइड  1987  जो  20  1987  को  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखो  देखिए  संश्या  एल०

 (2)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1986  की  घारा

 1  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  541  जो  1

 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिनमें  उक्त  अधिनियम  के  लागू
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 होने  की  तारीख  |  1987  तक  निर्धारित  कौ  गई  की  एक  प्रति  तथा

 अंभ्रे जी  ।

 में  रखी  गई  |  देलिए  संख्या  एल०

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  67  की
 उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  एकाधिकार  तथा  अधरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 संगठन  को  1987  जो  |  1987  को  भारत  के  राजप्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 थालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3  जिन

 (4  जी  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :--

 दिल्ली  राज्य  जौद्योगिग  विकास  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष

 1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 दिल्ली  राज्य  गौद्योगिक  विकास  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1983-84
 का  वाधिक  प्र  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सँस्करण  )  ।

 थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 संकल्प  संख्या  27(21)  के  संशोधन  से  सम्बन्धित  अधिसूचनाएं  तथा

 भारतोय  प्रशासनिक  रोवा  के  भारतोय  सिविल  सेवा  के  सदस्यों  के  पंशन  के

 संराशीकृत  भाग  को  कटोतो  करने  के  बारे  में  आदेश  इत्यादि

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री

 पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 नी  जी

 (1)  अधिसूचना  संख्या  जो  5  1987  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  3  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  संकल्प  संख्या  के  संशोधन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  1

 थालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  अधिसूचना  संख्यांसा०का०नि०  488,  जो  27  1987  की,भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुई  थी  तथा  जिसमें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  भारतीय  सिविल  सेवा  के  सदस्यों
 की  पेंशन  के  संराशीकृत  भाग  की  कटौती  करने  के  बारे  में  आदेश  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  4507/87]
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 अधिसूचना
 संख्या  जो  22  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  भारतीय  सिविल  सेवा  के
 सदस्यों  की  पेंशन  में  |  1986  से  सशोधन  के  बारे  में  है  की  एक  प्रति
 तथा  अ ग्नजी  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल  ०टी  ०-4508/87]
 अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्शत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  क्ष  ग्र ंजी  संस्क  :--

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  दूसरा  संशोधन
 1987,  जो  9  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  329  में  प्रकाशित  हुंए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  चौथा  संशोधन  1987  जो  23  1987
 को  भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  388  में  प्रकाशित  हुए

 अखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन  1987,  जो  23  मई  1987  को
 भारत  के  राजपजन्र  में  अधिसूचना  संख्या  406  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  वन  सेवा(काडर  में  सदस्य  संख्या  का  दूसरा  संशोधन

 1987,  जो  30  1987  को  भारत  फ्रे  राणपन्र  में  अधिसूचना  संख्या

 407  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  तीसरा  संशोधन  1987,  जो  30  1987
 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  408  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  तीसरा

 धन  1987  जो  20  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  470  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासतिक  सेवा  तीसश  संशोधन  1987  जो  20

 1987  को  भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  47  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  तीसरा  संशोधन

 1987  जो  27  1987  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचनासंख्या
 489  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  पांचथां  संशोधन  1987  जो  27

 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  490  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  29  1987
 ५......33.ल्33..ननेननननमनननन-ननननननननन  कम  ननकननकाननकननननननन  न  नमन  मनन  न  नमन  नननननीनिननन  नमक  नी  न  ना  2  5-5 क्न्  औ$ै$ा््ख्धख ५,

 अखिल  भारतीय  सेवा  निवृत्ति  संशोधन  1987,

 जो  22  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचता  संख्या

 522  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  |  देलिए  संकषा  4509/87]

 बंगाल  उन्सुक्ति  सोमित  कलकता  का  वर्ण  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्य रण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  तथा  पेट्रोरसाथन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचनद

 :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  बंगाल  उन्मुक्ति  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के  कापंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।

 (2)  बंगाल  उन्मुक्ति  कलकत्ता  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेख!-परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयों  ।  देखिए  संख्या

 लोकसभा  के  विभिन्न  सन्रों  के  दौरान  मंत्रियों  हारा  दिए  गए  विभिन्न  बायदों
 ओर  वचनों  पर  सरकार  ह्वारः  को  गई  का्यवाहों  को  दर्शाने  वाले  विवरण

 संसदोय  कारये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शीला  :  मैं  लोकसभा  के  विभिन्न  सत्रों
 के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गए  विभिन्न  वायदों  और  बचनीं  पर  सरकार  द्वारा  की  गई
 कार्यवाही  को  दर्शाने  बाले  निम्नलिखित  विवरण  तथा  अ'ग्रं जी  सभा  पटल  पर  रखती

 है

 (1)  विवरण  संख्या  20  1984  लोक  सभा

 थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  4511/87)
 (2)  विवरण  संख्या  1985  |

 थालय  में  रखा  देखिए  संख्या  451  2/87)  |

 (  )  विवरण  संख्या  1985
 ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०8०  4513/87)  |
 (4)  विवरण  स  रिया  चौथा  1985  |

 ग्र  थालय  में  रखा  देखिए  संख्या  4514/87)
 3  आठवीं

 (5)  विवरण  संख्या  1985
 आठवों  लोक  सभा

 थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  4515/87  )
 (6)  विवरण  संख्या  1986

 घालय  सें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  4516/87)
 (7)  विवरण  संख्या  1986

 में  रखा  मया  ।  देखिए  संख्या  4617/87)
 (8)  विवरण  संख्या  3  1987

 थालय  में  रखा  गया  ।
 देखिए

 संख्या  4518/87)
 UL

 >>
 +++---+---+-
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 7  1909  राज्य  सभा  और  लोक  सभा  सचिवालयों  के  अधिकारियों  तथा
 कमंचारियों  के  वेतनमानों  संबंधी  वेतन  सप्रिति

 12.06  मध्याह्न

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  भ्रनुमति

 ]
 पमरहासलिव  :  मैं  चालू  सत्र  के  प्रथम  भाग  के  दौरान  संसद  की  सभाओं  द्वारा  पाशित॑

 तथा  अनुमति  निम्नलिखित  छः  विधेयकों  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  --

 (1)  विनियोग  3)  1987

 (2)  जूट  पैकेज  सामग्री  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  अनिवायं  1987

 (3)  बित्त  1987

 (4)  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  1987

 (6)  श्रम  कल्याण  निधि  विधि  1987

 (6)  दमण  ओर  दीव  पुनगंठन  1987

 2.  मैं  चालू  सत्र  के  प्रथथ  भाग  के  दोरान  संसद  की  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा

 अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  सात  विधेयकों  को  सभा  के  महासचिव  द्वारा  सम्यक  रूप  से

 प्रमाणित  प्रतियां  भी  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1987

 (2)  मानसिक  स्वास्थ्य  1987

 (3)  दमन  और  दीव  खनन  रियाततें  और  खनन  पट्टों  के  रूप  में
 1987

 (4)  राज्यपाल  भत्त  ओर  संशोधन  1987

 (5)  संविधान  1987

 (6)  अरुणाचल  अ्रदेश  राज्य  1987

 (7)  कारखाना  1987

 राज्य  सभा  भौर  लोक  सभा  सचिवालपों  के  श्रधिक्तारियों  तर  कर्मचारियों  के

 बेतनमानों  संबंधी  वेतन  समिति

 प्रथम  प्रतिवेदन

 चवालयों  थ्ं
 महासचिव  महोदय  :  मैं  राज्य  सभा  तथा  लोक  सभा  सचिवालयों  के  अधिकारियों  के  वेतन

 अव+ाश  तथा  पेंशन  सम्बन्धी  लाभों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  देने  के  लिए  नियुक्त  संसद  की

 समिति  के  वेतनमानों  सम्बन्धी  प्रथम  प्र  तिबेदन  सम्बन्धित  दस्तावेजों  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हू  ।

 न्सकममअ»मः  भमम»भ»भ»  नरम  ७.
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 बोफोसे  ठेके  के  बारे  में  स्वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  से  29  1987

 उत्पन्न  प्रश्नों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  समिति  की

 नियुक्तित  के  लिए  प्रस्ताव
 ere  -  जलन

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 अड़तोसवां  प्रतियेदन

 )
 संप्दीय  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  शोला  :  मैं  कार्य  मनन््त्रणा  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  सथा  संकल्पों  सम्बश्धी  समिति

 सेतोसजां  प्रतियेदन

 श्री  एम०  तम्बितुराई
 :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रं  जी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.07  म०  प०

 सदस्य  द्वारा  त्याग-पत्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  मुझे  उत्तर  प्रदेश  के  इलाहाबाद  निर्वाचन
 क्षेत्र  से  निर्वाचन  सदस्य  श्री  अमिताभ  बच्चन  का  17  जुलाई  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिसमें  उन्होंने
 लोक  सभा  में  अपने  स्थान  से  त्याग-पत्र  दिया  मैंने  उनका  त्याग-पत्र  23  1987  से  स्वीकार
 कर  जिया  है  ।

 मंत्रो  का  परिचय

 ]
 संत्दोय  कार्य  मंत्री  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  भत्रो  एच०  के०  एल०  :

 अपने  सहयोगी  श्री  एम०  एल०  जो  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  केबिनेट  मंत्री  का  आपसे
 भौर  आपके  द्वारा  सभा  को  परिचय  करवाते  हुए  खुशी  हो  रही

 बोफोसं  ठेके  के  बारे  सें  स्वीडिश  नेशनल  प्राडिट  ब्यूरो  के  प्रतिदेदन  से  उत्पश्त
 प्रश्नों  को  जच  करने  के  लिए  स'य  क्त  सर्मात

 को  निय  क्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पंत  |
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 मे  1209  बोफोर्स  ठेके  के  बारे  में  स््वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  «  प्रतितेदते

 से  उत्पन्न  प्रश्नों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  सभिति  की

 नियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 रक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चस्द्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :  े

 कि  बोफोर्स  ठेके  के  बारे  में  स्वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  से  उत्पन्त

 निम्नलिखित  मुद्दों  की  जांच  के

 भारत  को  155  एम०  एम०  की  होवितर  गनों  तथा  सम्बन्धित  उपकरणों

 की  सप्लाई  के  लिए  मैसस  बोफोर्स  के  ठेके  के  संबंध  में  इस  फर्म  से  निम्नलिखित

 राशियों  :

 एसईके  170-250  मिलियन  ;

 एसईके  29.5  मिलियन  ;  ओर

 एसईके  2.5  मिलियन  ;

 के  भुगतान  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्षितयों/एजें  सियों/फर्मों  कि  भारत  सरकार

 द्वारा  4  1987  को  प्राप्त  स्वोडिश  नेशनल  आइड्िट  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  में
 उल्लिखित  के  बारे  में  जांच  करने  तथा  उनकी  पहचान  करने  ;

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  भुगतान  प्राप्त  करने  वाले  संबंधित

 एंजेंसियों/फर्मों  द्वारा  जल्लंघन  किये  गये  भारतीय  नियमों  और  विनियमों
 की  जांच  करने  और  उनका  अवधारण  करने  ;

 उपयु कक्त  और  के  जांच-निष्कर्षों  पर  आधारित  उचित  सिफारिशों
 करने  के  लिए

 दोनों  सभाओं  की  21  सदस्यों  स ेमिलकर  बनो  एक  संयुक्त  जिसमें  लोक  सभा  के  14

 सदस्य  और  राज्य  सभा  के  7  सदस्य  आानुपातिक  प्रतिनिधित्वपद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत

 द्वारा  निर्वाचित  को  जाये  ओर  ऐसे  निर्वाचन  में  मतदान  गुप्त  बैलट  द्वारा  होगा  ।

 2.  कि  संयुक्त  समिति  संसद  के  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  इस  सभा  को

 अपना  प्रतिवेदन  दे  देगी  ।

 4.  कि  संसदीय  समितियों  से  संबंधित  इस  सभा  के  नियम  ओर  प्रक्रिया  ऐसे  परिवर्तन  औौर

 रूपभेद  के  साथ  लागू  होंगे  जेसा  कि  अध्यक्ष  करे  ।

 4.  कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  समिति  में  शामिल  हो
 और  उपयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  के  सदस्यों  में  से  निर्वाचित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यह  कहते  हुये  दुःख  हो  रहा  है  कि  मैं  देखता  हूं  कि  प्रजातन्त्र  को  विफल
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 बोफोसं  ठके  के  बारे  में  स्वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  से  29  1987
 उत्पन्न  प्रश्नों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  समिति  की

 नियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 बनाया  जा  रहा  मैं  सभा  की  कायंवाही  ठीक  ढंग  से  नहीं  क्षता  सकता  ।  अतः  मैं  सभा  को  पूरे  दिन
 के  लिये  स्थगित  करता  हूਂ  ताकि  सदस्यों  को  इसका  आभास  हो  सके  कि  वे  यहां  क्या  करने  की  कोशिश
 कर  रहे  हैं  ।

 हम  कल  11  बजे

 12.08  झ०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  धृहस्पतिवार  30  1987/8  1909
 के  ग्यारह  बचे  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 कर्णफ्आाशएओआएप  पड  पद्॒रद  ँ e  —
 मुब्रक  :  इण्डियन  राजा  पार्क
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